
The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024-Passed-Contd.

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदया, आपने मुझे आपदा प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके  लिए आपको बहुत-बहुत
धन्यवाद ।

आज जो यह संशोधन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, जिसमें एक तरफ
तो यह राज्यों की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों को एक अलग शहरी आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, लेकिन वहीं  दू सरी तरफ यह बिल
विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने के  लिए कें द्र सरकार को राज्यों से ज्यादा शक्ति प्रदान
करता है । हमें लगता है कि शक्तियों का के न्द्रीकरण होने से आपदा प्रबंधन में देरी हो
सकती है, जिस कारण वित्तीय लेने-देन का हस्तांतरण और समय पर तत्काल आवश्यक
कार्यवाई के  साथ साथ जरूरतमंदों को राहत सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है
।

महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार के  पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के  लिए पैसा ही नहीं
रहता  है। अभी इसी साल 2024 में बरसात के  समय राप्ती नदी में भीषण बाढ़ आई थी,
जिसमें मेरे  संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के  बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के  दौरान मैंने बाढ़ खंड
अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ खंड विभाग के  पास
कोई पैसा नहीं  है । एक तरफ सरकार कहती है कि हम संशोधन बिल लाकर और
अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे है, लेकिन जब सरकारी विभाग ही कह रहा है कि
मेरे  पास पैसा नहीं  है तो ऐसे में आपदा से कै से निपटा जाएगा । आपके  माध्यम से
माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि उक्त प्राधिकरणों के  गठन के  साथ उनको
तात्कालिक जरूरी और गंभीर मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के  साथ-साथ स्थानीय
स्तर पर अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, बचाव एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के
पुनर्वास हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके , यह इस विधेयक में सुनिश्चित किया जाना
चाहिए । इसके  साथ ही कई बार ऐसा होता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ
तमाम अन्य सहायता टीमों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में दो-तीन घंटे का
समय लग जाता है और वे समय पर नहीं  पहुँच पाते हैं, जिसके  कारण भारी जान-माल
का नुकसान हो जाता है । इससे बचने के  लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की
संख्या को बढ़ाया जाए और उनको ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, जिससे वो समय पर घटना
स्थल पर पहुंच सकें  और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके  । देश और



प्रदेश के  सभी आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर एक आपदा निगरानी तंत्र
स्थापित किया जाए, जिसमें उस क्षेत्र के  जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना
चाहिए ।

सभापति महोदया, इसके  साथ ही खाड़ी और पूर्वी तट के  राज्यों सहित देश में
चक्रवात के  कारण होने वाली भीषण तबाही से निपटने के  लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों
का उपयोग किया जाना चाहिए । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय
मौसम विभाग और राष्ट्री य सुदू र संवेदन एजेंसी (NRSA) की उन्नत तकनीकी का लाभ
उठाकर चक्रवातों और भीषण तूफानों से होने वाले नुकसान को कै से रोका जा सके  इस
ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर एक आपदा
प्रभावित क्षेत्र है, जो नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्रों में राप्ती नदी के  किनारे  बसा है ।
राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है । बाढ़ के  कारण जनपद श्रावस्ती के  कई
गांव जैसे जगरावल गढ़ी, लैबुड़वा, पासीपुरवा, लौकिहा, खैरी, भुतहा, सेहनिया, सिकारी
चौड़ा, राम नगर, गणेशपुर, गोड़पुरवा आदि गाँव प्रभावित होते हैं, साथ ही जनपद
बलरामपुर के  गाँव चौकाकला, रामगढ़ मैटाहवा, लालपुर विशुनपुर, मदारगढ़, चंदापुर,
भिटौड़ी, बलरामपुर देहात, जोगिया कला, भगवानपुर खादर, लैबुड़वा, सरदारगढ़ सहित
तमाम ऐसे गाँव जो राप्ती नदी के  किनारे  बसे हैं, बाढ़ के  कारण लगभग हर साल जलमग्न
हो जाते हैं और किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं । इसके  कारण 
किसानों की सारी फसलें तो नष्ट हो ही जाती हैं, साथ ही लोगों के  घर नदी में भी समा
जाते हैं । गाँव के  गाँव जलमग्न हो जाते हैं । बड़ी बड़ी सड़कें  कट कर पानी में बह जाती
हैं तथा जगह-जगह बांध टू ट जाते हैं साथ ही लोगों की जान तक भी चली जाती हैं और
जिस तरीके  से उन्हे इसका मुआवजा मिलना चाहिए, उस तरीके  से सरकार के  द्वारा
उनको मुआवजा नहीं  दिया जाता है ।

राप्ती नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का कटान इतना तेज होता है कि किनारे
पर बसे गावों से नदी एक दिन में अगर 200 मीटर दू र है तो दू सरे  दिन वह 100 मीटर
के  करीब आ जाती है, जिससे नदी के  किनारों पर बने घर मिट्टी के  कटान से पूरे  के  पूरे
नदी में समा जाते हैं ।

सभापति महोदया, राप्ती नदी हमारे  लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती व बलरामपुर,
बहराइच से होते हुए सिद्धार्थनगर और गोरखपुर तक बहती है और ये सभी जिले बाढ़ से



प्रभावित हैं । एक व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को लगाकर अपना घर
बनाता है, जो नदी में समा जाता है । जब घर का उचित मुआवजा देना होता है तो
सरकार के  माध्यम से कभी एक लाख, दो लाख या ढाई लाख देकर के  फ्री कर दिया
जाता है, जिससे जो किसान, गरीब, मजदू र और नदी के  किनारे  बसे लोग हैं वे और भी
गरीब होते जा रहे हैं ।

अत: सभापति महोदया, आपके  माध्यम से मेरी कें द्र और प्रदेश की डबल इंजन की
सरकार से मांग है कि कें द्र सरकार, राज्य सरकार के  साथ मिलकर उनका सर्वे कराकर
जो घर नदी के  कटान में बह जाते है, उन्हें उचित मुआवजे के  रूप में कम से कम 20
लाख रुपए उनके  मकान की लागत के  हिसाब से दिए जाए और साथ ही राप्ती नदी के
दोनों तरफ स्थायी बांध बनाए जाए ।

सभापति महोदया, इसके  अलावा एक और गंभीर मामला है । उत्तर प्रदेश में
किसानों के  लिए आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है । डीएपी खाद आपदा का ही एक
तंत्र है । किसान इतना परेशान है कि वह अपनी खेती भी नहीं  कर पा रहा है और डीएपी
खाद की कमी हो गई है । किसानों को खाद नहीं  मिल पा रही है । किसान परेशान है,
क्योंकि अभी तक भी बुवाई नहीं  हो पा रही है ।

अत: सभापति महोदया, मैं आपके  माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ, चूँकि
यहां पर मंत्री जी बैठे  हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खाद की भारी कमी है
। उसको पूरा कराने का काम किया जाए ।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के  लिए समय दिया, उसके  लिए आपको
बहुत-बहुत धन्यवाद ।
                                                                                                  

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I rise to oppose this Bill. This
Bill needs more deliberations, debate, and discussion before it is brought
to this House.

When you look at it now, it has more omissions and commissions
than what is actually going to benefit this country. Climate change has
increased the risk of natural disasters. The increase in global surface
temperatures is leading to more powerful storms, droughts, aridification,



huge wildfires, and sea erosion, which is leading to loss of lives,
livelihood, and displacement.

The effect of climate change is just not something that we seem to
be realising because all over the world, the floods, the fires and the
droughts are unprecedented. Countries have never seen something like
this happening, and in India practically every day we see a State flooded
or affected by landslides.  I think that it is time that we take disaster
management much more seriously.

There is no harm in hoping for the best as long as you are prepared
for the worst. We can never take anything for sure in this world except, of
course, hon. Member, Shri Nishikant Dubey?s matters during the ?Zero
Hour?. I do not think that anything else can be taken as a sure thing.

Every time there is a cyclone, the Union Government proudly
proclaims that they had warned the States. But sadly, the radars that you
have are not powerful enough to predict the storm in advance and give
us adequate advance warnings. Your information is more like astrological
predications and not modern weather forecasts. Only when the storm is
within 150 kms, you are able to give any clear information or indication
about the storm and that is practically just one day?s notice. What can a
State really do? How many people can it move to more protected areas?
What can it actually do in a day?s time? Whereas, if you upgrade your
high-end radars and are able to predict in advance because many
countries are able to predict storms and disasters, particularly cyclones
at least when it is 300 kms away, that is, if you give three days of
advance warning then it will make a difference. If you are able to give the
State Governments three days of advance warning, then that will make a
lot of difference in protecting the people and moving them to safer
places. Using satellite images with AI interpretations will also be very



helpful and give us a clearer picture of disasters because we are not able
to understand or predict so many other kinds of disasters.

You call yourselves global teacher or Vishwa Guru. Then, we cannot
be unprepared. If you are going to teach and lead the world, then I think
that we should show leadership in disaster management and in
protecting our people. But we do not seem to be really caring about it
because most of the times it is the under-privileged, the poor and the
farmers who are the worst hit. We know how this Government treats its
farmers. So, you have taken away their right to speak, dignity of life and
liberty, and now you cannot take their lives away too.

Like most of the Bills passed by the NDA, this Bill is also detrimental
to the rights of the States. Cooperative federalism -- which you keep
talking about -- has become confrontational federalism in reality.

Disaster management is a State subject. Any amendments without
consulting the States will have negative impact on disaster response.
Para 6 (1) has proposed including technical guidance to the State
Governments and their authorities. Does it mean that the States will be
bound by the advice of the Union?

Further, the Bill also proposes to create a national-level / State-level
disaster database. This is something, which I think everybody of us over
here will welcome. But will that study really be a detailed study of all the
terrains, all the villages, all the cities, all the districts of the State, and the
landscape? If Thamirabarani breaches, then you should be able to
understand through the data as to which are the areas that will get
affected and which are the settlements that will get affected.

If a lake breaches or a river breaches, this is the kind of data which
has to be included in the database. And the most important thing is, once
you collect data and create a database, most of the time the State



Governments are not able to access that data. This should not be the
case. They are playing with lives. It should be easily accessible to the
State Governments also. We have to understand that there is sea
erosion. We have a very long coastline, and every coastal city or village
has the problem of sea erosion. The coastal areas are getting eroded.
Also, there are predictions that many of the cities in this country will be
submerged. So, we have to take this into consideration and plan ahead
to keep our people safe.

Section 8(b), a new insertion in the Bill, talks about a High-Level
Committee. This will act as a nodal body to decide whether the disaster
is a serious disaster or not. I am worried. Since this Committee does not
have powers on its own, it will be completely under the Government. So,
when it is under the Government, it has to decide according to the
Government. Maybe, serious disasters will only happen in double-engine
States, and States with single engine will be left to fend for themselves.
The Bill fails to ensure disaster relief as a ?justiciable right?. Tamil Nadu
has had to go to the Supreme Court for aid after it was affected very
badly by the cyclone Migjaum. They wanted Rs. 37,000 crore to rebuild
the lives of thousands of people, the houses we lost, and the farmlands
we lost. Our hon. Chief Minister asked the Union Government and the
hon. Prime Minister for aid to help these people in distress. But we did
not get a single rupee from the Union Government. Today, we are forced
to go to the Supreme Court. Wayanad has such a bad disaster in front of
our eyes but they have not got any help. So, why is it that a State
Government has to be forced to go to the Supreme Court? Every time
there is an issue, every time there is a problem, every time we need help,
we have to approach the court to get justice for us. The State had to
argue that the Centre's inaction violates citizens? ?right to equality? and
?right to life with dignity? under Articles 14 and 21 of the Constitution.



You want to constitute a separate Urban Disaster Management
Authority for State Capitals and municipal corporations. What is the point
in it? Creation of multiple authorities without clear demarcation of powers
leads to a lot of confusion and bureaucratic inefficiency. Already, we have
different departments dealing with different calamities. The Centre for
Seismology and Meteorological Department handles earthquakes.
Mining disasters are dealt with by the Department of Mines. This actually
only leads to delays and it starts a blame game among the departments.
It is high time we needed one department, one agency and maybe, it is
time for the Government to think of one separate Ministry for disaster
management to take care of the number of disasters happening every
second day in this country. For example, the West Bengal Chief Minister,
Madam Mamata Banerjee, has said that the flood in South Bengal in
2023 was caused by deliberate mismanagement of the DVC. They
released water without consulting us and now the people are suffering.
So, this is what happens when you have various multiple agencies
without any clear demarcation; and too many people will not be able to
deliver anything.

                   In section 44A, you said you will constitute a State Disaster
Response Force for specialist responses, but there is no mention about
who will be funding for this mechanism.

There is a proverb in Tamil ?
?Aathukulla irunthu aroharanu sonnalum sothukullathan irrukkum
sokkanathan.?
It means "Even if one is standing in knee deep river water and
chanting the hymns, his mind will be full of thoughts about food".

So, if you do not tell us who is going to fund it, again that burden will
come on us. I think the Bill has to be very clear about who is going to
fund this Disaster Response Force for specialist response.



Moreover, India has witnessed over 5,000 deaths from 2014 to 2020
due to heat waves. Due to global warming, heat waves are expected to
increase and become frequent. The Government has to notify ?heat
waves? as a disaster. The Tamil Nadu Government, under our Chief
Minister, M. K. Stalin, has declared ?heat waves? as a State specific
disaster enabling relief and ex-gratia payment of Rs. 4 lakh to the
families of the diseased. I would like to say, even if you would not want to
hear it that it is a Dravidian-model Government. We lead by example. So,
this is one more thing you could think of following us.

Regarding allocation of funds under the SDRF, 30 per cent
weightage is given to population and the area. This puts States like Tamil
Nadu, which has controlled population, at a very big disadvantage. You
are giving 30 per cent weightage for the funds to be released to us. It
puts us at a disadvantage. It is like you are punishing us for making sure
that our population is under control.

This is like punishing a student who is a First rank holder by making
him stand outside the classroom. We are facing such a situation. Tamil
Nadu continues to remain as a progressive and developed State and due
to this very reason, we are so kuch affected. We as a State are providing
good governance and hence deprived of what is due to us as a
developed State. Even our neighbouring State Kerala too is facing a
similar situation. The Union Government has shown empty hands to us.
They do not provide any fund to Tamil Nadu.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : माननीय सभापति महोदया, बहुत
अच्छे  से इनके  प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा । ? (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, I am not yielding. ?
(Interruptions)



श्री नित्यानन्द राय: लेकिन एक ही आग्रह है, ये लोग बैठे  रहे, हमें आज गर्व होता है कि
मोदी सरकार ने जो कार्य किया है ? (व्यवधान) हर प्रश्न का जोरदार उत्तर है । ?
(व्यवधान) शानदार काम किया गया है । ? (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Yes, yes, thank you. That is why, I am
speaking. We want a good reply from the Minister.

In the Disaster Risk Index, you have put us along the West Coast.
Historical study shows Eastern Coastal States are more prone to
cyclones due to wind movement in the atmosphere circulation. But you
have not put us in the ?high risk category?. Please be fair. You have to
put Tamil Nadu in the ?high risk? category along with Andhra Pradesh
because we are faced with frequent cyclones and storms and it is
increasing.

Now, I hope the Minister has a reply for this particularly because I
would like to read some numbers out. We do not deny the fact that when
there is a storm or a disaster.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है । अब आप अपनी
बात कं प्लीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Madam, give me a few
minutes.  In 2015-16 when there were floods in Tamil Nadu, we asked for
Rs.25,000 crore.   What we got was Rs.1,737 crore.   When there was
drought, Rs.39,565 crore was asked and we got Rs.1,700 crore and then
Rs.48 crore.   When Vardah cyclone hit us, what we asked for was
Rs.22,573 crore. What we got was a mere Rs.266 crore.   Then again,
when Ockhi cyclone hit Tamil Nadu, we wanted Rs.9,302 crore and we
got Rs.133 crore.  For cyclone Gaja, Rs.17,899 crore was asked and we
got Rs.1,146 crore.   Then again, when Nivar  cyclone came, Rs.3,758
crore was asked and we got Rs.63 crore.  Then again, there were rains



and floods.   Memorandums were given and nothing came.   Last year
again, we had cyclones and Tamil Nadu was badly hit.  We got nothing.
Thoothukkudi, my own constituency, was so badly affected.   We got
nothing, not a penny.   Regarding cyclone Maichung, around Rs.37,000
crore was asked and we got nothing.  Now, the Tamil Nadu Government
has been forced to go to the Supreme Court to get justice.   Regarding
cyclone Fengal, initially the Chief Minister asked for Rs.2000 crore. 
Then, after the Central team visited there, we asked for Rs.6675 crore. 
We have got nothing. 

माननीय सभापति : आप कृ पया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Madam, I am finishing in two
minutes. But then the Union Government announced that they are giving
Rs.944 crore and they made it sound like they are giving us
compensation for the floods and the cyclone.   But actually, it was the
SDRF money which they had to pay.  You are not giving us any money
from the NDRF whereas the States have to bear all the brunt of what
happens to its people, to the farmers, to the lands.  Houses were washed
away; lives were lost.  We have to take care of all of them.  But you call
this as one nation.

                           Coming to GST compensation, Tamil Nadu has lost nearly
Rs.20,000 crore in GST compensation.   We have lost our fiscal
autonomy.

माननीय सभापति : धन्यवाद । आप समाप्त कीजिए ।      

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: How do you expect us to take
care of our people? 

Debt-ridden farmers are in anguish and pain with tears rolling down
their cheeks as thousands of acres of their farm lands are affected with
damaged and destroyed crops. These farmers are stranded on streets



with their children as their houses were even damaged. Even in such a
pathetic situation, the Union Government has not given a single rupee to
the people of Tamil Nadu and other States. Their 'not-so-kind' attitude is
unacceptable. The Union Government has been continuously ignoring
the interests of the people of Tamil Nadu. We hope that definitely a
lesson would be taught to the Union Government very soon. Thank you.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, मैं कु छ कहना चाहता हूं ।?
(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका विषय क्या है?

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदया, माननीय सांसद महोदया ने मेरा नाम लिया है
।? (व्यवधान)

          महोदया, इस हाउस में क्वै श्चन आवर और ज़ीरो आवर को स्पीकर साहब अपनी
व्यवस्था के  हिसाब से तय करते हैं, उसे सरकार तय नहीं  करती है ।? (व्यवधान) सोरोस
का सबसे ज्यादा इंवेस्टमेंट डी.एम.के . शासित तमिलनाडु  स्टेट में है ।? (व्यवधान) इसी
को बचाने के  लिए वे मेरा नाम ले रही थीं  ।? (व्यवधान)

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Thank you, Madam Chairperson.

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 is a timely
legislation brought by the Government to address the increasing
frequency of natural disasters in our country. From 2015 to 2023, funds
released to SDRFs have nearly tripled, rising to Rs. 1 lakh crore under
the leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi ji and hon.
Home Minister Amit Shah ji.

The Bill focuses on the critical needs to address risks from extreme
climate events like heatwaves, floods, and storms. Over 40 per cent of
Andhra Pradesh?s area is prone to tropical storms. From 2014 to 2020, it
experienced the highest number of cyclones in India, including
devastating events such as Cyclones Hudhud and Titli.



To strengthen the preparedness and resilience against such
challenges, the Bill mandates the NDMA and SDMAs to assess and plan
for these risks. It also introduces a Centralized Disaster Database at both
the national and State levels. This system will enable better classification
of disasters aiding in mapping, response planning, and mitigation. The
most critical amendment is the creation of the Urban Disaster
Management Authorities in the State capitals and cities.

I come from the constituency of Vijayawada, which is an urban
constituency. The region was recently affected by severe flash floods in
the month of September, 2024. The Vijayawada floods are a combination
of both natural and man-made disasters. My city witnessing its highest
rainfall in 50 years is the natural cause, while the previous State
Government?s failure to desilt River Krishna and cleaning its canals, is
the man-made cause. Due to the neglect of the previous Government,
the people of Vijayawada were severely impacted. More than three lakh
people were shelter-less and countless hectares of land was flooded.
The victims could not be accessed in the first 24 hours of flooding. The
flood relief operation was effectively managed by our hon. Chief Minister
Nara Chandrababu Naidu Garu, who is an expert in crisis management.
He used modern technologies like drones to provide relief packages, and
fire engines were utilized to clean homes flooded with sand and debris.
The Chief Minister?s on-ground leadership ensured immediate relief for
the affected citizens. This intervention was possible due to the timely
coordination of the Central Government and synchronised working of the
NDA Alliance. I appreciate the timely support extended by the Central
Government and urge the hon. Home Minister to expedite the approval of
the Rs. 1,100 crore flood relief funds for Vijayawada, which is currently
pending with the High-Level Committee.

Experiencing how damaging floods can be, creation of the Urban
Disaster Management Authority is a step in the right direction. However,



to improve the functioning of UDMA, I recommend that Members of
Parliament and other public representatives have to be a part of this
Authority for comprehensive and localized disaster management.
Countries like Japan that are highly disaster-prone, follow this
convention. I stand in support of the Bill. The NDA alliance is strongly
committed to good governance, transparency, and development.

To conclude, I would like to say that I have witnessed the
devastation caused by the urban flooding in my constituency, and I am
glad that my maiden speech in the Parliament is a progressive step
towards sensitizing the issue of urban flooding to the august House and
seeking support of the Central Government in rebuilding the affected
areas.

Thank you.

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी आपदा
प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन
का प्रस्ताव लाए हैं । यह प्रस्ताव दिसम्बर 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित टॉस्क फोर्स
की सिफारिशों के  आधार पर लाया गया है साथ ही मई, 2020 में गठित विशेषज्ञ समिति
एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी आधार बनाया गया है । मुख्य संशोधन धारा
2, धारा 3, धारा 5, और धारा-6 में कु छ नई धाराओं का समावेश एवं अन्य कई धाराओं
में संशोधन का प्रस्ताव है । शब्दों को सरलीकरण के  लिये नई परिभाषाओं का उल्लेख
भी किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि संशोधन से आपदा प्रबंधन कानून और सशक्त
एवं सक्षम होगा ।

सभापति जी, अपने देश में प्राकृ तिक और मानव निर्मित्त बड़ी-बड़ी आपदाओं का
खतरा बना रहता है । समुद्री किनारे  के  लोगों को हमेशा प्राकृ तिक आपदाओं, चक्रवात
और सुनामी का सामना करना पड़ता है । देश के  करीब 58.6 प्रतिशत भूभाग बहुत
अधिक तीव्रता वाले भूकं प जोन में आता है। अतः  यह एक बड़ा खतरा हमेशा बना रहता
है । देश में खेती योग्य भूमि का करीब 12 प्रतिशत भाग बाढ़ और नदियों के  कटाव से
प्रतिवर्ष खतरा झेलने के  लिये मजबूर है और इसका अधिकांश भाग मेरे  राज्य बिहार में
है । मेरे  संसदीय क्षेत्र में तो कोसी नदी का प्रकोप प्रति वर्ष लाखों लोगों के  लिए जान-माल



की क्षति का कारण बना रहता है । इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा एवं भूस्खलन
का खतरा रहता है । खेती योग्य जमीन का करीब 68 प्रतिशत भाग सूखे के  खतरों का
सामना करने की स्थिति में आ जाता है । अब तो ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य खतरे  की घंटी
बजा रही है और यह तो विश्वव्यापी खतरे  को अभी से लोगों को सचेत कर रही है । 

सभापति जी, कानून में संशोधन से राष्ट्री य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सशक्त
बनाकर एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है । के न्द्र और
राज्यों को आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं  तैयार करने का अधिकार दिया जा रहा है ।
देश में सभी बड़ी विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन कार्यकर्त्ताओं को शामिल करने
का प्रस्ताव भी है । एक डेटाबेस बनाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया
जाएगा । अब राज्य और के न्द्र मिलकर किसी भी खतरे  की निगरानी करने, आपदाओं
को कम या उसके  प्रभाव को कम करने के  उपायों और किसी आपदा या आपदा का
खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति में समग्र, समन्वित और तुरंत कार्रवाई करने हेतु
आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

सभापति जी, यह देखा गया है कि किसी भी आपदाओं से आर्थिक और समाजिक
रूप से कमजोर वर्ग सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं । इन कमजोर वर्गों में वृद्धजन,
महिलाएं , बच्चे, बेसहारा महिलाएं , अनाथ हुए बच्चे और निः शक्त व्यक्तियों पर आपदा
का प्रभाव अधिक पड़ता है । माल-मवेशी एवं खेतीबाड़ी और अन्य आधारभूत ढाँचे पर
भी प्रभाव पड़ता है । मेरा कहना है कि इन प्रभावित वर्गों को अधिक ध्यान में रखकर
योजनाएं  बनाने की आवश्यकता है ।

सभापति जी, मैं बिहार से आता हूँ और इस चर्चा में बिहार के  बारे  में चर्चा करना
आवश्यक हो जाता है । उत्तरी बिहार में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया,
अररिया, किशनगंज, कटिहार, सारण, गोपालगंज, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर,
दरभंगा, मधुबनी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जबकि दक्षिणी बिहार के  अधिकांश
जिले सूखे से प्रभावित रहते हैं । यह समस्या प्रतिवर्ष आती है । बिहार राज्य के  94,160
वर्ग किलोमीटर के  कु ल क्षेत्रफल के  68,800 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 73 प्रतिशत
हिस्सा बाढ़ के  लिए कमजोर है । देश में बाढ़ से कु ल क्षति का लगभग 40 प्रतिशत
हिस्सा बिहार में आता है । देश में कु ल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1 प्रतिशत बिहार
राज्य में स्थित है । उत्तर बिहार में पाँच प्रमुख नदियां - कोसी, महानंदा, बागमती, बूढी
गंडक और गंडक नदी जो बाढ़ के  लिये अति संवेदनशील हैं और इन नदियों का उद्गम



स्थल नेपाल है । दरअसल बिहार में बाढ़ से क्षति में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का
ही है । इसी साल नेपाल के  हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने से कोसी नदी उफान
पर आ गयी । वराह क्षेत्र में अत्यधिक पानी होने से एकाएक लगभग 7 लाख क्यूसेक
पानी छोड़ना पड़ा । यदि पानी नहीं  छोड़ा जाता तो भीमनगर का बैराज ही कोलेप्स हो
जाता । नतीजा यह हुआ कि रातों-रात दोनों तटबंधों के  बीच रह रहे लोगों के  घर में 5 से
6 फीट पानी घुस गया ।   

          गनीमत यह रही कि 12 घंटा पूर्व से ही जिला प्रशासन लोगों को घर से बाहर
निकलने के  लिए आगाह कर रहा था । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कं प्लीट कीजिए ।

श्री दिनेश चंद्र यादव : महोदया, प्रशासन उनको चेतावनी दे  रहा है, इसलिए लोग ऊं चे
स्थान पर चले गये । अंतत: पश्चिम तटबंध टू टने से पानी का बिखराव हो गया और नेपाल
में बारिश भी कम हो गई, नहीं  तो हमारे  क्षेत्र के  सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिले में भारी
जान-माल की क्षति होती और यह क्षेत्र बर्बाद ही हो जाता । उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ
जाता है । इसके  साथ ही कोसी नदी में इतना गाद आ जाता है, जिससे नदी का सतह
ऊं चा हो जाता है और प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप बना रहता है ।

          सभापति जी, प्रश्न यह है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के  लिए क्या-क्या
किया जाना चाहिए? मात्र बिहार सरकार के  प्रयास से यह संभव नहीं  हो सकता है । कें द्र
सरकार को आगे आना होगा । कें द्र सरकार बिहार को पूर्णरूपेण आर्थिक सहयोग दे  ।
वहां के  लिए परियोजना बनायी जाए और उसका कार्य समय से पूरा किया जाए । यहां
दो देशों की बात है । कें द्र सरकार को नेपाल से बातचीत करके  समुचित समाधान
निकालना होगा, नहीं  तो हर वर्ष बिहार बाढ़ की विभीषका को झेलने के  लिए मजबूर
होता रहेगा ।    

          महोदय, अंत में, मैं एक और बात कहना चाहता हूं । आपदा प्रबंधन के  लिए
15वें वित्त आयोग में, बिहार को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के  चार गुना राशि देने
की बात की थी, वह लंबित है । कें द्र सरकार बिहार को उसके  हक और समाधान के
लिए समुचित धन मुहैया कराए । इन्हीं  शब्दों के  साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए
अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।



SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank
you, Madam. The Government has introduced the Disaster Management
(Amendment) Bill, 2024 and the same is being discussed and deliberated
upon in this House.

          After the enactment of the Disaster Management Act, 2005, it is
almost two decades since we have made any amendment or changes in
this Act, which is now being considered. Despite the fact that we have
seen progress and growth in our economy, we have also witnessed
weather events, vagaries of nature and also the way the things have
become unpredictable.

          We have come across climate extremes, pandemics etc. and we
all withstood the cascading effects of disasters. Therefore, the provisions
under the Disaster Management Act, 2005 need to be amended by way
of bringing in much-required changes in the existing robust framework of
DM Act, 2005.

          The Disaster Management (Amendment) Bill 2024 is shifting the
emphasis from reactive approach to proactive approach. It is advancing
from preparedness approach to a risk-preventive approach. The
proposed Amendment Bill seeks to enhance India?s disaster
management framework by establishing Urban Disaster Management
Authorities, that is, UDMA. It aims to empower National and State
Disaster Management Authorities, NDMA and SDMAs. It aims to create a
comprehensive disaster database, which is also a part of the Bill.

The Bill aims to focus on disaster risk reduction also. Its objective is
to improve coordination among various authorities and strengthen urban
disaster management. The Bill permits the State Governments to
establish their own SDRF.



Madam, the existing bodies such as National Crisis Management
Committee (NCMC) and the high-level committee will get statutory status
which will formalise their roles in managing national level disasters and
overseeing financial assistance during emergencies. While this piece of
legislation is being discussed, there are a few questions or explanations
which I feel that hon. Minister, while replying to the House, will put some
light on this.

                  My first question is this.  The Bill grants substantial rule-making
and regulatory powers to the Central Government in the form of NDMA. 
NDMA is being strengthened now.  This will infringe upon the rights of the
State Government which will lead to bureaucratic overlap. That might
affect the effective system of disaster management. 

                   Secondly, the financial and administrative capacity of local
authorities, especially, in smaller cities, require resources and expertise
to discharge their responsibilities effectively under UDMAs. 

          Today, Madam, the Mumbai Corporation is the biggest corporation
not only in India but in Asia.   It has the capacity and resources.   The
State Government is ploughing its resources to other things than the
autonomous corporations of Mumbai.   You are leaving it. All the
corporations and local bodies in the State are literally dependent on the
resources being provided by the State Government.   From where will
they get the resources? From where will they bring in the financial
assistance which they need to fight emergencies? That needs to be
explained by the hon. Minister. 

          Thirdly, there is multiplicity of authorities.  Creation of new bodies
like UDMAs along with formalisation of existing committees will create
mix-ups in the decision-making process.   It will be, ultimately, defeating
the purpose of fighting with emergencies. 



                   As far as the penalty for non-compliance is concerned, the Bill
introduces a penalty clause wherein those who obstruct the disaster
management efforts will be penalised up to Rs. 10,000.  There is no clear
criterion about the penalty.  That needs to be explained in this Bill.

          My State of Maharashtra has faced extremes of climate change
during the last few years.   The cyclones like Nisarga and Tauktae had
devasted the entire coastal belt of Konkan Region in the year 2021-22. 
The then State Government did its best but a much-needed relief, which
was expected to come from the Central Government, did not come on
time.  That is the reason why, the coastal people of that region suffered a
lot. 

Similarly, there were grave damages done by the unseasonal rains. 
The flash floods had caused tremendous sufferings to the farming
fraternity.  At that point in time also NDRF relief was much expected, but
it did not come on time. So, the then State Government had to carry the
entire responsibility on its shoulder which was not sufficient to cope up
with the losses and damages which had happened. 

          The next point is related to landslides which were taking place in
the Western Ghats of Maharashtra. During these landslides, a lot of
villagers and their families had lost their lives and properties. Exactly, at
that point in time, whatever was need to be done, could not be done
because the teams of the Central Government, which were supposed to
visit them and provide relief, did not come in time. These are the things
which really made people suffer.  That should not happen. As far as the
Disaster Management Bill of 2024 is concerned, the hon. Minister would
put some light on this by way of amendments. 

If the State of Maharashtra, which is the number one State in the
entire country, could suffer on these counts, we need to really think of it. 
How can we prevent others from such disasters?  Prevention, mitigation,



and relief should come at a time.  Now, ?relief? is being made prominent
and the word ?compensation? is being taken off.  What is the difference
between ?compensation? and ?relief??   That also needs to be
elucidated by the hon. Minister at the time of reply. I think, if these things
are put in place properly, then only this Amendment Bill will really be
meaningful for the people of India. Thank you.

 

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदया, आपने मुझे आज आपदा प्रबंधन
संशोधन विधेयक, 2024 बिल पर बोलने का अवसर दिया । मैं विशेष रूप से आपका
धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जिस राज्य से
आता हूं, मेरा राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है । आपने मुझे आज इस विषय पर
बोलने का मौका दिया, इसके  लिए मैं खगड़िया लोक सभा की जनता और बिहार की
जनता की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं ।   मैं उस राज्य से
आता हूं, जहां हम प्रति वर्ष किसानों की फसलों को बाढ़ से बर्बाद होते हुए देखते हैं । मैं
उस खगड़िया लोक सभा क्षेत्र से आता हूं जहां प्रति वर्ष हम लोग देखते हैं कि किस
तरीके  से एक-एक रुपये जोड़ कर एक परिवार अपना मकान बनाता है और अपने
आंखों के  सामने ही उस मकान को ढहते हुए देखता है । मैं उस लोक सभा क्षेत्र से आता
हूं ।

          सभापति महोदया, मैं प्रति वर्ष छोटे-छोटे बच्चों और परिवारों को सड़क किनारे
बिलखते हुए देखता हूं, जब वह अपने घर से बेघर होते हैं । जिस तरीके  से एक चिड़िया
तिनका-तिनका जोड़ कर अपना घर बनाती है और किस तरीके  से एक ही वार में यदि
उसका घर उजड़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, वही मेरी कन्सटीट्यूएं सी के
लगभग एक बड़ी आबादी महसूस करती है, जब वह अपना तिनका-तिनका जोड़ती है
और अपने घर को ढ़हते हुए देखती है ।

?यूं ही नहीं  मिलती राहों को मंजिल

एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है

पूछा चिड़िया से कै से बना आशियाना

बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार



तिनका-तिनका उठाना पड़ता है ।?

राज्य सरकार लगभग एक हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष बाढ़ सहायता के  लिए पूरे
बिहार में खर्च करती है लेकिन वह सहायता मात्र है । स्थायी समाधान की ओर आपका
ध्यान आकृ ष्ट कराना चाहता हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के  माध्यम से हम
स्थायी समाधान के  ऊपर काम कर पाएं गे । इस बिल के  लिए विशेष रूप से मैं गृह मंत्री
आदरणीय अमित शाह जी और गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हृदय से
आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं । इसके  साथ ही साथ मैं एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ के  सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं
जिनके  माध्यम से अब तक एनडीआरएफ की स्थापना के  बाद से अब तक 1 लाख 55
हजार परिवारों को बचाने का काम किया गया है और लगभग 8 लाख फं से हुए लोगों को
सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया गया है ।

बिहार की इस पीड़ा के  संबंध में मैं आपके  माध्यम से सरकार का ध्यान कु छ
विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरी तरफ से एक सुझाव है, जिस पर सरकार को
ध्यान देना चाहिए । बाढ़ प्रबंधन के  लिए दीर्घकालिक योजनाएं , नदियों में प्रबंधन और
जल निकासी को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्थानीय समुदाय को आपदा से निपटने
के  लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ?
रिवर लिंकिं ग योजना? है, जिसके  माध्यम से मुझे लगता है कि सरकार को इसे बढ़ावा
देना चाहिए ताकि खगड़िया लोक सभा और बिहार की एक बड़ी आबादी, जो बाढ़ से
त्रस्त है, उसे बाढ़ से निजात मिले । इसके  साथ ही कटाव एक बड़ी समस्या है । जिस
कटाव को रोकने के  लिए हजारों करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन हम लोग
उसके  स्थायी समाधान के  ऊपर बहुत खर्च नहीं  कर पा रहे हैं । स्थायी समाधान के  ऊपर
बहुत खर्च करने की जरूरत है । कटाव को लेकर हम लोग बोल्डर पिचिंग और जीयो-
बैक के  माध्यम से पूरा पर्टिकु लर डिजाइन फ्रे मवर्क  तैयार करके  किस तरीके  से कर
सकते हैं, मुझे लगता है कि उस ओर सरकार और हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत
है । जहां एक तरफ आपदा है वहीं  इस आपदा में कु छ पदाधिकारी ऐसे हैं जो अवसर
ढूं ढने का काम करते हैं ।

मैं सरकार से गुजारिश करूं गा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकृ ष्ट करें  ।
जितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो आपदा के  समय अवसर ढूं ढने का काम करते हैं, उस पर
भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे  । 



                   मेरे  लोकसभा क्षेत्र में छ: विधान सभाएं  हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं । इनमें
खगड़िया, परबत्ता, अलौली, बेलदोर, सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र पूरे  तरीके  से बाढ़
प्रभावित हो चुके  हैं । मेरे  लोकसभा क्षेत्र खगड़िया में गोगरी-नारायणपुर तटबंध, जो
लगभग 51 किलोमीटर है, वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा इसके  चौड़ीकरण और
सुदृढ़ीकरण की मांग की जा रही है । यह अति आवश्यक मांग है क्योंक‍ि हर वर्ष बाढ़ के
दिनों में उक्त तटबंध जगह-जगह पर बाढ़ के  पानी के  दबाव से जर्जर होता जा रहा है ।
इसकी रिपेयर के  बाद लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी ।

          मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के  नयागांव के  वीरपुर टोला में मुरादाबाद, विष्णुपुर और
माधवपुर होते हुए आश्रमटोला गोगरी तक रिंग बांध के  निर्माण के  विषय पर सरकार का
ध्यान आकृ ष्ट करना चाहूंगा। सिमरी बख्तियारपुर के  पूर्वी कोसी तथा पश्चिमी कोसी
तटबंध की दू री लगभग 40 से 125 किलोमीटर है । यह परियोजना लंबे समय से लंबित
है । मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृ ष्ट करना चाहता हूं। सरकार जिस तरह से
कार्य कर रही है, उसे देखते हुए हम जैसे सांसद, जो पहली बार जीतकर आए हैं, इससे
न के वल मनोबल बढ़ा है बल्कि लोकसभा क्षेत्र के  जनता की उम्मीदें  भी बढ़ी हैं । मैं
चाहता हूं क‍ि सरकार का ध्यान बिहार की तरफ जाए । यदि बिहार पिछड़ेपन से जूझ
रहा है तो इसके  पीछे  बड़ा कारण बाढ़ की आपदा है । बिहार को इस समस्या से बाहर
निकलने की जरूरत है ताकि बिहार का विकास हो सके  ।

        इस बिल के  माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट रिफार्म्स लाने का प्रयास किया गया है ।
अगर इसके  प्रावधानों की बात करें  तो आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और
उत्तरदायी बनाने के  लिए अधिनियम, 2005 में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ।
मैं इसके  लिए आपके  माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी का कोटि-कोटि धन्यवाद
करता हूं ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT) : Thank you, Madam, for giving me this
opportunity to speak on this important Bill. I rise to express my concerns
regarding the proposed Disaster Management (Amendment) Bill, 2024,
which under the guise of strengthening disaster management process
poses a serious threat to India's federal structure. While disaster
management is a crucial issue requiring cognitive efforts, the Bill



undermines the principle of cooperative federalism enshrined in the
Constitution.

          The Act of 2005 was brought in because of the tsunami and the
earthquake in the Indian Ocean in 2004. It had provisions for
establishment of the National Disaster Management Authority (NDMA),
the State Disaster Management Authorities (SDMA), the National
Disaster Response Force (NDRF) and the State Disaster Response Forces (SDRF). This Government had a very

good opportunity of bringing reforms through this Bill. But, unfortunately, the Bill has been just brought to ensure that
everything is under the control of the Central Government.

                   Madam, what is happening with the NDMA. The Disaster
Management Act of 2005 had a provision for a Chairman and nine
members as part of it. In 2015, the Committee on Home Affairs had
recommended that the members of the NDMA should come through a
proper selection process just like the Election Commission of India or the
Competition Commission, there should be a fixed age limit, qualification,
so on and so forth. But nothing has been done and this Bill also does not
bring up any of the provisions in this regard, and as a result, if you see,
as of August 8, 2024, NDMA had only four members. A body, which is
chaired by the hon. Prime Minister himself, which is supposed to have
nine members with subject matter experts, as of August 8, 2024 had only
four members.

          The National Disaster Response Force is a very, very prime body
which is there all over the country saving critical lives through rescue
operations and so on. As of January 2023, this Force had about 24 per
cent posts vacant. Against the total sanctioned strength of 18,557, the
actual strength of the Force is only 14,197. There may be reforms in the
Bill where they say that they want to have everything in the Central
command, but they have failed to even strengthen the NDMA
organization as such.



                   Since 2023, the NDMA has not published any risk assessment
reports or studies. This is a very sham thing because had they been
doing this, many critical lives would have been saved. If you look at any
disaster, the States are asked to provide funds from the SDRF, and the
NDRF comes into picture only when there is a big calamity or disaster.
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                   Madam, I will give you some statistics of the funds which were
demanded by various States and the funds which were approved by the
NDRF. In 2018-19, the States sought Rs. 19,984 crore while the Centre
approved only Rs. 7,476 crore. In 2019-20, the States sought Rs. 48,107
crore and the Centre approved only Rs. 14,839 crore. In 2020-21,   the
States requested for Rs. 58,383 crore, but the Centre approved only Rs.
10,000 crore.

In 2021-22, the States requested for Rs. 14,000 crore while the Centre
approved only Rs. 3,500 crore. In 2022-23,  the States again requested
for Rs. 10,313 crore, but the Centre unfortunately approved only Rs.
1,748 crore.

I will talk about some specific examples. At the time of Cyclone Fani,
Odisha had requested for Rs. 20,000 crore, but the Centre gave only Rs.
3,338 crore. Telangana demanded Rs. 11,713 crore, but the Centre
provided only Rs. 416 crore. Tamil Nadu demanded Rs. 37,000 crore
while the Centre provided only Rs. 700 crore. Karnataka demanded Rs.
18,000 crore, but the Centre provided only Rs. 3,400 crore. Kerala
demanded Rs. 2,262 crore, but the Centre provided no funds. But after a
long time, they allowed Kerala to have a special cess from which they
are collecting the funds and so on.

          Madam, one of the main challenges which the initial Act had was
that they do not have any funds at the district level.



You had an opportunity, Sir, to bring in reforms, but nothing is there.
Instead, you are saying that the NDMA will independently prepare the
disaster management plans. Let me tell you that if there is any disaster,
the first responder is the district, the State and so on. The NDMA cannot
make it ?one size fits all?. It can never happen that NDMA will prepare all
the plans. There was a reason behind why the National Executive
Committee was there under the initial Act. It was to ensure inter-sectoral
collaboration among various Governments and Ministries, and now you
are saying that the NDMA will do everything and prepare the State
disaster management plans.

Madam, I will give you a case study of Odisha. The hon. Minister
also said that around 10,000 people had died during the super cyclone in
Odisha. Even after that, there happened many cyclones in the State of
Odisha. Cyclone Phailin of 2013 was a category 4 cyclone with wind
speeds of over 215 kilometres per hour and extensive damage was
caused with a casualty of 44 lives. Cyclone Hudhud of 2014 was also a
category 4 cyclone when massive landslides and flooding took place.
Cyclone Titli of 2018 was a category 2 cyclone, which also had the same
impact. It impacted Ganjam, Gajapati and Rayagada districts. Cyclone
Fani of 2019 was a category 4 cyclone; Cyclone Amphan of 2020 was a
category 5 cyclone; and Cyclone Yaas of 2021 was a category 3 cyclone.
Then, Cyclone Dana, which occurred in October 2024, resulted in
damages worth Rs. 600 crore.

If you look at the example of Odisha, after the super cyclone where
10,000 lives were lost, we have come to a stage where we are proudly
saying that there is zero casualty. We are trying to achieve zero casualty.
This was because of the establishment of Odisha State Disaster
Management Authority, OSDMA, immediately after the super cyclone.
They coordinate with the NDMA, they coordinate with the State
Governments; they coordinate with the NGOs; and they coordinate with



the community-based organizations. It is a complete ecosystem where
the preventive shelters are being created, and they do everything.  What
I am trying to say is that despite many challenges, the Odisha State
Disaster Management Authority has been a very good example of how to
fight disaster and so on.

Madam, I will ask seven questions before I conclude. Why is that
they undermine such success by imposing centralized control that may
stifle the State?s innovation?   My second question to the Government,
through you, is: Why is there a need to centralize the disaster
management when States have shown their competency? My third
question to the Government, through you, is: How does the Bill address
regional disparities in disaster vulnerabilities? The fourth question is:
Does the Bill comply with the principles of cooperative federalism as
envisioned in the Constitution? I come to my fifth question. India's
diversity means that States face different natural calamities. Odisha
faces cyclones; Gujarat faces earthquakes; and Assam faces floods. One
size does not fit all.

My next point is that the States and the local bodies play a very
critical role. This Bill undermines their capabilities. My seventh and last
question to the Government is this. While the proposed Bill seeks to
streamline the functioning of the disaster management bodies and
enhance the statutory status of the existing committees, it fails to clearly
establish the role of each of these bodies, which may result in overlap.

                   In conclusion, the natural calamities demand a robust and
coordinated response, but this cannot come at the cost of federalism.
The States must be empowered, not undermined. We need a system
where the Centre supports and supplements States? efforts rather than
overriding them. Let us reject this Bill in its current form and work



towards a framework that upholds the spirit of federalism ensuring both
efficiency and equity in disaster management.

          Finally, I would like to say:

?शहंशाही भी देखी है, गरीबी भी देखी है,

जो न बांटे बराबरी, वह सियासत फरेबी है ।?

Thank you, Madam.

*m11 श्री गणेश सिंह (सतना) : धन्यवाद सभापति महोदया । मैं आपदा प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2024 के  पक्ष में अपना विचार रख रहा हूं । आपदा प्रबंधन
अधिनियम, 2005 में यह संशोधन करने वाला विधेयक है । इसे संसद में 1 अगस्त,
2024 को माननीय गृह मंत्री जी ने संशोधन करने हेतु पुर:स्थापित किया था ।

                   सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपदा प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया है । साथ ही, मैं आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपदा विभाग से संबंधित गृह मंत्री माननीय श्री अमित
शाह जी को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, के रल एवं देश के  अन्य भागों में जो आपदा का संकट आया
था, वैसी महामारी और विपत्ति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 को और
अधिक प्रभावकारी बनाने के  लिए आज संसद में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,
2024 को लाने का काम किया है । यह न के वल अत्यंत प्रभावकारी विधेयक है बल्कि
पूरी तरह पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आधुनिक तकनीकी तंत्र से परिपूर्ण है ।

          कांग्रेस के  माननीय सांसद श्री शशि थरूर जी कल अपने भाषण में कह रहे थे,
जब के रल में बड़ी आपदा आई थी तो भारत सरकार ने कें द्रीय दल भेजा था और पूरी
मदद की थी, उसके  बावजूद भी वे कह रहे थे कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए
।

          इसी तरह से कल्याण बनर्जी जी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि राज्यों के
अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं । यह विधेयक पूरी तरह से राज्यों को ही मजबूत कर
रहा है और उनको और अधिकार दे  रहा है । कल अपने भाषण में उन्होंने पूरे  देश की
नारी शक्ति का अपमान किया है । यह कितना शर्मनाक है । कोविड जैसे समय में



बंगाल की सरकार से जितनी मदद अपेक्षित थी, वह नहीं  कर पाई । यह कितना
नकारात्मक सोच है । यह सुनकर मैं हैरान हूं । तुष्टिकरण की राजनीति के  आगे राष्ट्र हित
सब भूल गए ।? (व्यवधान)

                   भारत में प्राकृ तिक और मानव निर्मित अपदाओं का अलग-अलग भू-भाग में
अलग-अलग प्रकार का खतरा बना हुआ है । 58.6 प्रतिशत भू-भाग में मध्यम या तीव्र
गति के  भूकं प आने की संभावना हमेशा बनी रहती है । 40 बिलियन हेक्टेयर भू-भाग में
बाढ़ और नदी आपदा की आशंका रहती है । 7,516 किलोमीटर तटरेखा, जो हमारे  देश
में है, उसमें से 5,700 किलोमीटर में चक्रवात और सुनामी आने की हमेशा संभावना बनी
रहती है । कृ षि योग्य क्षेत्र की 68 प्रतिशत भू-भाग में सूखे की आशंका बनी रहती है ।
पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम हमेशा हमारे  देश में देखा जा रहा
है । ऐसी स्थिति में, जो कानून बना था, उस कानून में और व्यापक संशोधन की जरूरत
थी और उसमें और नये प्रावधान जोड़ने की जरूरत थी, जिसको इस विधेयक में शामिल
किया गया है ।

          भारत सरकार ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम को
अधिनियमित किया था । उसके  अंतर्गत राष्ट्री य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए),
जिसके  अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(एसडीएमए), जिसके  अध्यक्ष सभी राज्यों के  माननीय मुख्यमंत्री हैं । इस परिकल्पना में
अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) भी कार्यशील होगा । यह प्राधिकरण
राष्ट्री य, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के  लिए जिम्मेवार होगा । माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवम्बर, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन
मिनिस्ट्रि यल कांफ्रें स ऑफ डिजॉस्टर रिस्क रिडक्शन के  दौदान डिजॉस्टर रिस्क
रिडक्शन (डीआरआर) के  संबंध में 10 प्वाइंट्स का एक एजेंडा दिया था ।

          मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस एजेंडे की तरफ आकृ ष्ट कराना चाहूंगा । उसमें
पहला है कि सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के  सिद्धांत को अवश्य
अपनाना चाहिए । दू सरा, जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर, एसएमई
एवं बहुराष्ट्री य निगमों तथा राज्य तक सभी को इसमें शामिल किया जाना जरूरी है ।

                   तीसरा, आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक के न्द्रीय
भागीदारी होनी चाहिए । चौथा, प्रकृ ति और आपदा जोखिम के  वैश्विक समझ को बेहतर
बनाने के  लिए विश्वस्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।



          पांचवां, आपदा जोखिम प्रबंध प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के  लिए प्रौद्योगिकी का
लाभ उठाना। छठा, आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के  लिए एक नेटवर्क  विकसित
करना जरूरी है । सातवां, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए
गए अवसरों का उपयोग करना ।

                   आठवां, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के  लिए स्थानीय क्षमता और
उसकी पहल का निर्माण करना । नौवां, आपदाओं से सीखने के  लिए हर अवसर का
उपयोग करना और दसवां, आपदाओं के  प्रति अंतर्राष्ट्री य प्रतिक्रियाओं में अधिक
एकजुटता लाना है ।

          इस विधेयक में सभी विषयों का समावेश किया गया है । आपदा से निपटने के
लिए राष्ट्री य स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कतिपय प्राधिकरणों और समितियों की
स्थापना की गई थी । इनके  अतिरिक्त अधिनियम में भारत सरकार के  मंत्रालयों और
विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है । यह अधिदेश दिया गया
है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आपदा प्रबंधन के  संबंध में नोडल उत्तरदायित्वों को पूरा
करेगा । आज तक इसके  पहले उस कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं  था ।

                   15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के  अनुसार विकास आयोजनों में आपदा
प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने के  के न्द्रीय सरकार के  सतत प्रयासों और पूर्व में आई
आपदाओं से मिली सीख और अधिनियम के  कार्यवहन के  दौरान प्राप्त अनुभवों के
दृष्टिगत राज्य सरकारों सहित सभी धारकों के  साथ परामर्श से आपदा प्रबंधन
अधिनियम, 2005 की समीक्षा की गई है ।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं आपका ध्यान
उनकी तरफ आकृ ष्ट कराना चाहूंगा । आपदा प्रबंधन के  क्षेत्र में कार्य कर रहे
प्राधिकरणों, समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाना है ।
राष्ट्री य संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तर समिति जैसे अधिनियम पूर्व कतिपय
संगठनों को संवैधानिक अधिकार दिलाना है । राष्ट्री य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के  कार्यकरण को सुदृढ़ बनाना है । राष्ट्री य आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्री य कार्यकारी समिति
और राज्य कार्यकारी समिति के  स्थान पर राष्ट्री य स्तर, राज्य स्तर और आपदा प्रबंधन
संबंधी योजना तैयार करने के  लिए सशक्त करना है । राष्ट्री य और राज्य स्तर पर आपदा
संबंधी डेटाबेस तैयार करना है । राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों एवं जहां नगर



निगम हैं, उनके  लिए भी शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के  गठन का प्रावधान किया
गया है । राज्य सरकार द्वारा आपदा मोचन बल के  गठन का भी प्रावधान है, जो अभी
तक नहीं  था । इसमें वह प्रावधान भी किया गया है ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृ पया अपनी बात पूरी करिए ।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि देश में आपदा जैसी
महाविपत्ति से प्रत्येक वर्ष जान-माल की भारी हानि होती है । प्राकृ तिक आपदा जैसे बाढ़
है, अकाल है, भूकं प है, चक्रवात है, सुनामी है, भारी बारिश है, मानवकृ त आपदाएं  जैसे
आगजनी है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं  जैसे रोड दुर्घटना है, रासायनिक, जैविक,
रे डियोलॉजिस्ट एवं न्यूक्लियर आदि से भी के वल मनुष्यों को ही नहीं , बल्कि जीव-जंतुओं
एवं पशु-पक्षिओं को भी नुकसान पहुंचता है ।

          अभी हाल ही में पाकिस्तान से लगा हुआ जो सीमा तट है, हमारे  राजस्थान और
मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने किसानों के  खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है । कहीं  न कहीं
यह भी एक आपदा ही है । आवारा पशु एवं जंगली जानवरों से भी किसानों की फसलों
को भारी नुकसान पहुंच रहा है । मैं चाहता हूं कि इसमें भी नुकसान का प्रावधान जोड़ा
जाना चाहिए । इसके  बदले किसानों को जो मिलता है, बड़ी संख्या में किसान अपनी
फसलों में नुकसान उठाने की वजह से एक-एक दाने के  लिए मोहताज हो जाते हैं ।

          पहले हम लोगों ने देखा है कि जब प्राकृ तिक आपदा आनी होती थी, तो प्रकृ ति
की तरफ से, पशुओं की तरफ, पक्षियों या बुजुर्गों की तरफ से कु छ न कु छ इंडिके ट
किया जाता था । जब सुनामी आई थी, तब अंडमान के  ट्रा इबल्स को 48 घंटे पहले ही
पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है और वे सब खतरे  के  स्थान से उठकर चले गए
थे । वह कौन-सी पद्धति थी? जब बाढ़ आनी होती है, तो गाय रंभाती है । वह कौन-सी
पद्धति है?

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि क्या इन सारी पद्धतियों को फिर से
पुनर्जीवित करने के  लिए वे कोई रिसर्च कराएं गे? क्या इनको विकसित करने के  लिए
फिर से कोई उपाय खोजेंगे? मुझे लगता है कि भारत में जितनी बड़ी संख्या में प्राकृ तिक
आपदा आती है, उसमें हमेशा भारत सरकार के  अरबों रुपये खर्च होते हैं । राज्य
सरकारें  भी पैसा खर्च करती हैं, लेकिन उसका स्थायी हल नहीं  निकल पाता है । मुझे



लगता है कि इसका स्थायी हल निकालने के  लिए आपने इस कानून में जो प्रावधान किया
है, उससे काफी मदद मिलेगी ।

          जैसे हमारे  यहां सूखे के  क्षेत्र हैं, वहां हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार
के  माननीय प्रधान मंत्री जी की मदद से के न बेतवा नदी जोड़ो पहला ऐसा प्रोजेक्ट तैयार
किया है, जिसका काम शुरू होने वाला है ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज, कन्क्लूड कीजिए ।

श्री गणेश सिंह : महोदया, जिन क्षेत्रों में सूखा है, उन क्षेत्रों में हम पानीदार नदियों का
पानी नहरों के  माध्यम से पहुंचा दें  । भोपाल में यूनियन कार्बाइड से लाखों लोग प्रभावित
हुए थे और आज भी उसका बहुत तेज गति से असर है, तो उस पर भी विचार करने की
जरूरत है । जैसे-जैसे कोविड खत्म हुआ है, उसके  बाद अन्य तरह की बीमारियां लोगों
के  शरीर में आई हैं तो उनका भी कहीं  न कहीं  अध्ययन करने की जरूरत है और उसके
दुष्परिणामों से लोगों को बचाने की जरूरत है ।

मैं इतना ही कहते हुए, इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी
को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Madam, while I am largely in
support of this Bill, I would like to make a few constructive comments and
raise concerns with respect to Andhra Pradesh floods. The very recent
being the unhealed wounds inflicted by the man-made disaster,
Vijayawada floods.

I would like to take this opportunity to recollect how the former Chief
Minister of Andhra Pradesh, Shri Jagan Mohan Reddy, had taken
concrete steps in implementing solutions in Vijayawada, which had a
long-term impact on people.

Every year, during the monsoon season, there is flood and the
people have to be rehabilitated on a large scale apart from the loss of
property and other things. However, Shri Jagan Mohan Reddy Garu had
constructed a retaining wall and Rs. 350 crore was allocated in two
phases, especially in Krishnalanka, Ranigarithota and Tharaka



Rameshwar Nagar. As a result of the construction of the retaining wall,
the impact of disasters especially during the monsoon season has
reduced.

Apart from that, on 8th September, in my constituency of Araku,
there were huge floods which had been caused due to heavy rainfall in
the hilly areas of Chatraipalli and Madigamallu. In the whole village, there
were too many casualties and the roads were badly destroyed. I request
the Central Government to kindly sanction funds to the State Disaster
Relief Fund. The other main concern now is the restoration of the
damaged roads. I urge upon the Central as well as the State
Government to kindly complete the restoration of damaged roads as the
roads are the only means of connectivity in such a hilly terrain of my
constituency. I hope the hon. Minister would be kind enough to sanction
the same.

Let us remember that the original Disaster Management Act, 2005,
which stands to be amended today, was brought against a saddening
backdrop of the Odisha Super Cyclone from 1999, the Gujarat
Earthquake in 2001, the Indian Ocean Tsunami in 2004 and such
tragedies that spoke loudly. As a country, we were not prepared for a
fight against these natural disasters. Today, as we stand at the end of the
year with several such tragedies ? the floods in Vijayawada in my home
State of Andhra Pradesh; the landslides in Wayanad, Kerala, and several
more ? there is no better time for us to take responsibility of this issue
and move the baton forward.

In light of that, I appreciate the broadened mandate given to the
National and State Disaster Management Authorities by this proposed
legislative amendment. Making the NDMA and SDMA responsible for
preparation of Disaster Management Plans at the national and State
levels instead of the existing system is a welcome change. Allowing the



NDMA to specify its own staffing need, along with an ability to appoint
experts where necessary, is greatly appreciated. It is also noteworthy
that the Bill is sensitive to the differential needs of disaster handling in
urban and non-urban settings. To that end, the inclusion of an Urban
Disaster Management Authority is noteworthy achievement. However,
there are a few shortcomings in this arrangement. Despite devolution of
responsibilities at the local level, there is no clear promise or metric for
the devolution of resources to the UDMAs that are newly constituted.
This can lead to a hollow promise, creating toothless institutions that fail
to provide support when necessary. I hope this can be rectified or
clarified.

Madam, efficient resource mobility is the most crucial aspect in a
disaster situation where especially time is of the essence. Speed and
agility in response could have saved dozens of lives at Vijayawada
where at least 45 precious lives were lost. Departments such as
Irrigation, Home, Revenue and the likes that had a stake in mitigating
damages were mobilised with much delay, leading to an aggravation of
the sufferings. A robust action plan and alert, agile response was the
need of the hour, but this was not met due to the negligence of the
current State Government of Andhra Pradesh. In that regard, I appreciate
the Bill mandating a State Disaster Response Force for specialist
response during a disastrous situation. Granting the ambit to determine
the functions, terms of service and duties of the SDRF to the States is
also appreciated in the spirit of federalism. It would be advisable to have
a non-binding model document with minimum best-standards that can be
used by the country to assess the preparedness of their States.

I also appreciate the ?national and State level disaster databases"
that are intended to be established. Data collection has been given
importance throughout the Bill. With today's predictive algorithms and
advancing technology in climate risk mitigation, I am sure that these



datasets, if collected and stored systematically, can be assets for the
future. I hope, however, that clear instructions are provided to the various
Departments that may be concerned at the ground level to coordinate
with nodal officers in-charge of data collection at the district and urban
DMA level to collate, process and store such information as the
foundational base of this data pipeline. ? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज आप अपनी बात कं प्लीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

DR. GUMMA THANUJA RANI: It is high time we recognize that disaster
relief, mitigation and the right to move on with life with fair compensation
and support for life, property and livelihood are not just moral rights, but
should also become legal rights in a welfare state like ours. We saw in
Vijayawada how when valuation of losses was left to the whims of a
State Government, affected persons got very minimal and meagre relief
? (Interruptions) that covers too little in comparison to the financial cost of
the disasters that have taken place in their lives. ? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए ।

DR. GUMMA THANUJA RANI : Finally, in enhancing future resilience, ?
(Interruptions) I appeal to the times ahead as much as all of us today to
bring together mechanisms for mandatory periodic reviews of
preparedness, harnessing geo-spatial technology and deploying
predictive algorithmic assistance for mapping and foreseeing risks. ?
(Interruptions)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आप अपनी बात कं प्लीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

DR. GUMMA THANUJA RANI : I recommend mandatory mock-drills for
high-risk areas and pre-prepared buffers such as alternative housing,



stocked relief material reserves like arrangements at a local body level
for immediate mobilization during disasters. ? (Interruptions)

As I conclude, I hope this Bill can be strengthened with the above
mentioned suggestions, made more decentralized, not just in the
administration of responsibilities, but also in capacity and powers and
that disaster relief can finally be made a legal right for our sisters and
brothers.

With these suggestions, I support the Bill.

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू  बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, भारतीय आपदा
प्रबंधन के  क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के  लिए यह विधेयक लाया गया है । यह
विधेयक मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाला विधेयक है ।
मैं इस विधेयक का समर्थन करने के  लिए खड़ा हुआ हूँ ।

माननीय सभापति महोदया, इतने बड़े भारत देश में कई सारी आपदाएं  आती हैं
और आपदाओं के  कारण कई जीवित हानियां भी होती हैं । मनुष्य की हानि होती है और
पशुओं की भी जीवित हानि होती है । कोविड महामारी में यह भी देखा गया कि आपदा
प्रबंधन तंत्र में सुधार की कितनी आवश्यकता है । महामारी के  दौरान भारत को 35 लाख
करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ ।

महोदय, देश की प्रमुख प्राकृ तिक आपदाओं में वर्ष 1999 में ओडिशा में सुपर
साइक्लोन, वर्ष 2001 में गुजरात में भूकं प, हिंद महासागर में आई हुई वर्ष 2004 की
सुनामी, महाराष्ट्र  में वर्ष 2013 में सूखा और उत्तराखंड में वर्ष 2013 के  बाढ़ के  नाम लिए
जाते हैं ।

वर्ष 2024 में प्राकृ तिक आपदाओं के  कारण हुए नुकसान के  आंकड़ों के  मुताबिक
एक साल में ढाई हजार से ज्यादा लोग प्राकृ तिक आपदाओं में अपनी जान गंवा बैठे  हैं ।
इनकी वजह से कई लाख घर तबाह भी हुए हैं । इस साल में पूरे  देश में बाढ़, लैंडस्लाइड
और बादल फटने की घटनाओं में 2,803 लोग मारे  गए । इसी वर्ष 58,825 पशुओं की
भी जान गई है । एक साल में 3,47,770 घरों को नुकसान पहुंचा है । ये सभी आंकड़े 27
नवंबर, 2024 तक के  हैं ।



आंकड़ो की मानें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश रहा है, जहां 373
लोगों की जान गई है । उसके  बाद हिमाचल प्रदेश में 358 लोग, के रल में 322 लोग,
गुजरात में 330 लोग और महाराष्ट्र  में 203 लोग मारे  गए हैं ।

माननीय सभापति महोदया, यह विधेयक वर्ष 2005 के  विधेयक में सुधार करने के
लिए लाया गया है । यह विधेयक देश में आने वाली प्राकृ तिक आपदा में सहायता करने
वाला विधेयक है । भारत अपनी भौगोलिक, जलवायु स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक
स्थिति के  कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के  प्रति अत्यधिक संवेदनशील है । बाढ़,
सूखा, चक्रवात, समुद्री लहरें , भूकं प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की
आग जैसी आपदाओं का खतरा हमारे  देश में सबसे ज्यादा मंडरा रहा है । देश के  सभी
36 राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में 27 आपदा प्रबंधन क्षेत्र हैं । 58.6 प्रतिशत भूमि क्षेत्र
मध्यम से लेकर तीव्र भूकं प के  खतरे  में है । 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ और नदी कटाव से
प्रभावित है । 7,516 किलोमीटर समुद्री तट क्षेत्र में से 5,700 किलोमीटर क्षेत्र चक्रवात
और समुद्री लहरों के  प्रति संवेदनशील है । 68 प्रतिशत कृ षि योग्य भूमि सूखे के  प्रति
संवेदनशील है, और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है । इसके
अलावा 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्र भूस्खलन के  जोखिम में है और 5,161 शहरी स्थानीय
निकाय शहरी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं । आग की दुर्घटनाएं , औद्योगिक दुर्घटनाएं
और रासायनिक-जैविक पदार्थों से जुड़ी मानव निर्मित आपदाएं  हमारे  सामने गंभीर
चुनौतियां हैं ।

यह स्थिति आपदा रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने की
आवश्यकता को दर्शाती है । भारत को अपनी प्राकृ तिक संसाधनों और तकनीकी
क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक सशक्त आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहिए ।
यह न के वल प्राकृ तिक आपदाओं से निपटने में मदद करेगा, बल्कि हमारे  नागरिकों को
सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा ।

माननीय सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र  से चुन कर आया हूं । वहां कई सारी
दुर्घटनाएं  बाढ़ से होती हैं । के न्द्र सरकार द्वारा उन आपदाओं में तत्काल मदद मिलती है,
लेकिन जब राज्य सरकारें  सक्षम होंगी, राज्यों के  प्रतिनिधि सक्षम होंगे तो राज्य प्राकृ तिक
आपदाओं में लोगों की तत्काल मदद कर सकती है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।
मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल कर मोदी जी के  नेतृत्व वाली सरकार में, जब-जब



किसी राज्य में प्राकृ तिक आपदा आएगी, वहां इस बिल के  माध्यम से मदद मिलेगी । मैं
इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Madam, I am here to take part in the
discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill 2024. The
Disaster Management Act 2005 is being amended by this Bill. While
presenting and discussing the Bill, I doubt whether the most important
aspects of Disaster Management has been properly understood before
drafting and introducing this Bill. The world as well as our country face
large scale natural calamities. Different types of natural calamities are on
the rise. I think that to mitigate the disasters occurring in the world as well
as in the country, a comprehensive disaster management Bill should be
introduced, discussed and passed. Such an approach is not visible in this
Bill. The disasters happening all over the world bring large scale miseries
to mankind.   Be it a landslide, flood, cyclone or draught it affects the
society as a whole. It is true that discussions are being held across the
world as well as in the country to find solutions for the same. There is no
doubt that in these circumstances, it is very significant that we have to
discuss disaster management. It is doubtful whether the Government
brought this Bill after due consideration of all these aspects.

The contents of the Bill have already been explained here. In 2005,
the Disaster Management Bill was first brought and passed in this
House. Now in 2024, the Government wants to amend the Bill and we
are discussing it. As I said earlier, we need detailed discussion. The most
important thing is to take into confidence all the State Governments. Not
only the State Governments but the local self-governing bodies are also
to be taken into confidence. The local self-governing bodies can
considerably contribute in disaster management activities. But no
discussions with them have taken place.  The disaster management has
to be implemented in a decentralised manner. The intention of the
Government seems to centralise disaster management. This is evident in



this amendment Bill. We can very well understand what will be the
problems when there is an attempt to centralise disaster management.
We must convince the people at the grass root level. Such an approach
is missing in this Bill. And that is the major flaw. While we are discussing
this Bill, many calamities are happening across the country. A major
calamity that happened in recent time was landslide and flood in Kerala.

The Wayanad disaster happened on 30th July 2024. The House has
already discussed the matter and the honourable Prime Minister also
took part in it. The people of Wayanad suffered heavily.   Around 420
people lost their lives. 118 people are still missing. 397 people were
severely injured. Educational institutions, hospitals, panchayat and
Government offices were destroyed. 1555 houses were grounded. The
inhabitants lost their livelihood also. Around 600 hectares of land was
washed away. Out of this, 310 hectares were fertile land which was
ideally suited for cultivation. Hard earned properties of these farmers
were destroyed. The Government of Kerala has estimated a loss of
Rs.2,221 crore and a memorandum regarding the same has been
submitted to the Central Government.

Madam, many parents have lost their children and many children
have lost their parents.   From a family, only a single girl survived. Her
marriage had been fixed and while she was travelling with her fiancee,
another tragedy happened and he was killed in a road accident. And this
orphaned and helpless girl, named Sruthi was given a Government job
by the State Government through a special order. This is a matter of
pride for the State Government. The State Government has done
whatever is possible. Our honourable PM visited Wayanad on August 10.
Later, many Central Ministers also visited Wayanad.   We expected that
the honourable PM, who personally saw and understood the extent of
disaster, would extend all help to the people of Wayanad. But, after his
return, the honourable PM did nothing. In these circumstances, to protect



the interest of people of Kerala, all MPs cutting across political

differences, submitted a memorandum to the Central Ministers. On 4th

December, we, all the MPs, including the recently elected MP from
Wayanad, Shrimati Priyanka Gandhi met the Hon. Home Minister and
presented a memorandum.

But it was of no use. Not only that, the Central Government was
running away from their responsibility. We are compelled to say that in
this hour of crisis the Central Government is blaming Kerala and denying
all help and relief. In times of disaster, this was not expected from the
Central Government.

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आज इस सदन के  सामने
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के  बारे  में गहरी चिंता व्यक्त करने के  लिए
खड़ा हुआ हूं ।

सभापति जी, यह विधेयक, हमारे  देश में बढ़ती प्राकृ तिक आपदाओं के  मद्देनजर
लाया गया है। लेकिन क्या यह विधेयक इन आपदाओं से निपटने के  लिए पर्याप्त है? मेरा
मानना है कि नहीं  । वर्ष 2024 जलवायु परिवर्तन के  प्रभावों का एक साल रहा है । CSE
और डाउन टू  अर्थ की रिपोर्ट के  मुताबिक इस साल के  पहले 274 दिनों में से 255 दिन
किसी न किसी तरह की जलवायु संबंधी आपदा से प्रभावित रहे । ये आंकड़े भयावह हैं
और यह दिखाते हैं कि हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसके  लिए हमें
तत्काल और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्य से यह विधेयक इस
संकट की गंभीरता को समझने में विफल रहा है । यह विधेयक सिर्फ  2005 के  आपदा
प्रबंधन अधिनियम में कु छ संशोधन करने का प्रयास करता है, जबकि हमें एक तरह से
नए और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।

महोदया, मुझे लगता है कि यह विधेयक सिर्फ  एक औपचारिकता है । सरकार इस
मुद्दे  को उतनी गंभीरता से नहीं  ले रही है, जितना कि उसे लेना चाहिए । सिर्फ  2024 में
ही जलवायु परिवर्तन के  कारण हुई आपदाओं ने 3238 लोगों की जान ले ली । ये संख्या
2022 की तुलना में 18% अधिक है । 32 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई,
जो दो साल पहले के  मुकाबले 74% की वृद्धि है। 2 लाख 35 हजार 862 घर तबाह हो
गए और 9457 मवेशी मारे  गए । सबसे बुरा हाल मध्य भारत का रहा, जहां साल के  218



दिन किसी न किसी तरह की आपदा से गुजरे  । मध्य प्रदेश में तो 176 दिन ऐसे ही बीते
। के रल में प्राकृ तिक आपदा बाढ़ से सबसे ज़्यादा 550 लोगों की जान गई । ये आंकड़े
सिर्फ  संख्या नहीं  हैं, ये हमारे  देश के  लोगों के  जीवन की कहानियां हैं । ये उन किसानों
की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत बर्बाद होते देखी । ये उन परिवारों की
कहानियां हैं जिनके  घर उजड़ गए। ये उन जानवरों की कहानियां हैं, जो अपनी जान गंवा
बैठे  । ये आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ  एक शब्द नहीं  है, बल्कि एक
भयानक वास्तविकता है । यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे  देश के  हर कोने को
प्रभावित कर रही है । यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसके  लिए हमें एक साथ मिलकर
लड़ना होगा ।

महोदया, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के  आने के  साथ, हमारे  सामने
एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या यह विधेयक देश में लगातार बढ़ती आपदाओं से
निपटने के  लिए पर्याप्त है? क्या यह विधेयक हमारी संस्थाओं को आपदाओं के  प्रभावी
ढंग से जवाब देने के  लिए तैयार कर पाएगा? दुर्भाग्य से इस विधेयक का गहन विश्लेषण
करने पर पता चलता है कि यह इन सवालों के  जवाब में नाकाम रहता है । यह विधेयक
न के वल मौजूदा समस्याओं को हल करने में विफल रहता है, बल्कि कई नए मुद्दों को भी
जन्म देता है । यह विधेयक आपदा प्रबंधन के  क्षेत्र में पहले से मौजूद जटिलताओं को
और ज्यादा कर रहा है । यह राष्ट्री य संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे
संगठनों को वैधानिक दर्जा देकर नौकरशाही की परतों को और मोटा कर रहा है ।
इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी और आपदाओं के  समय त्वरित
कार्रवाई में बाधा आएगी । यह Top Down Approach 2005 के  मूल अधिनियम की
भावना के  ठीक विपरीत है । मूल अधिनियम का उद्देश्य था राज्य और जिला स्तर के
प्राधिकरणों को सशक्त बनाना ताकि वे स्थानीय स्तर पर आपदाओं से निपट सकें  ।
लेकिन यह नया विधेयक सत्ता को कें द्र में कें द्रित कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर
निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही है । एक उदाहरण के  तौर पर हम राष्ट्री य आपदा
राहत कोष (एनडीआरएफ) को ले सकते हैं । यह विधेयक इस कोष के  उपयोग के  स्पष्ट
उद्देश्यों को हटा रहा है । इसका मतलब है कि अब इस कोष के  पैसे को किस काम में
लगाया जाएगा, यह पूरी तरह से कें द्र सरकार के  विवेक पर होगा । इससे इस कोष के
दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के
काम में देरी हो सकती है । बिहार, तमिलनाडु  और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही इस
तरह की देरी का सामना किया है । यह विधेयक आपदाओं की परिभाषा को इतना



संकीर्ण रखता है कि इसमें हीट वेव्स जैसी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं को
शामिल ही नहीं  किया गया है । 2024 में ही भारत में 36 दिन भीषण गर्मी पड़ी थी, जो
पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है । इन हीट वेव्स ने 210 लोगों की जान ले ली । फिर
भी सरकार इन घटनाओं को आपदा नहीं  मानती और इन्हें राष्ट्री य आपदा राहत कोष
(एनडीआरएफ) से मदद नहीं  देती । इस तरह की परिभाषा से स्वास्थ्य समस्याएं , फसलों
का नष्ट होना और आर्थिक नुकसान जैसी कई समस्याएं  नजरअंदाज हो जाती हैं जो
जलवायु परिवर्तन के  कारण होती हैं । इसके  अलावा विधेयक से अनुच्छे द 12 और 19
को हटा दिया गया है । ये अनुच्छे द आपदा पीड़ितों को भोजन, रहने की जगह और
इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं  देने के  लिए सरकार को बाध्य करते     थे । इन अनुच्छे दों
को हटाने से आपदा पीड़ितों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी । सबसे बुरी बात यह
है कि विधेयक से मुआवजे के  प्रावधान भी हटा दिए गए हैं । जिन लोगों ने आपदा में
अपना घर, फसल या आजीविका खो दी है, उन्हें अब मुआवजा नहीं  मिलेगा । यह
दिखाता है कि सरकार आपदा पीड़ितों की कितनी कम परवाह करती है । ये आपदाएं
सिर्फ  आंकड़े नहीं , बल्कि असली जिंदगियों की तबाह की कहानी है । इसकी सबसे
ज्यादा मार किसानों, मजदू रों, महिलाओं और बच्चों जैसी कमजोर श्रेणियों पर पड़ रही है
। सीएसई की रिपोर्ट के  मुताबिक कृ षि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है । महाराष्ट्र
और बिहार में सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुईं और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरों को
नुकसान पहुंचा । उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी हालात बहुत खराब हैं ।
जब किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं तो वे कर्ज में डू ब जाते हैं और उनकी गरीबी बढ़
जाती है । हमें आपदा प्रबंधन को कें द्र और राज्यों के  बीच लड़ाई का मुद्दा नहीं  बनाना
चाहिए । हमें मिलाकर काम करना होगा । इस विधेयक से राज्य और स्थानीय सरकारों
की ताकत कम हो रही है, जो कि सही नहीं  है । हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा ।

महोदया, यह विधेयक हमें एक साथ आने और आपदाओं से लड़ने के  लिए तैयार
नहीं  करता है । हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां कें द्र और राज्य सरकारें
मिलकर काम करें  और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं  । हमें एक ऐसी
व्यवस्था की ज़रूरत है जहां किसानों, मजदू रों और अन्य कमजोर वर्गों को पर्याप्त
मुआवज़ा मिले । यह विधेयक आपदा प्रबंधन के  मूल उद् ‌देश्यों को खोखला करता है ।
आंकड़ों और तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन की भयावह वास्तविकता
का सामना कर रहा है और यह समय है कि हम इसे गंभीरता से लें । आपदाएं  सिर्फ
संकट नहीं  हैं, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी हैं जो उजड़ गई हैं । उन किसानों की



कहानी हैं जो कर्ज में डू ब गए और उन परिवारों की कहानी हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए
। यह विधेयक न के वल समाधान देने में विफल है, बल्कि उन कमजोर वर्गों के  साथ
अन्याय करता है जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं । अगर हम आज सही निर्णय
नहीं  लेंगे, तो आने वाली पीड़ियां हमें माफ नहीं    करेंगी । हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो
सभी को साथ लेकर चले, आपदाओं से मजबूती से निपटे और पीड़ितों को न्याय दिलाए
। सरकार को इस विधेयक को वापस लाकर एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जो हर
नागरिक को सुरक्षा और सम्मान दे  । यह विधेयक नहीं , बल्कि हमारे  देशवासियों का
भविष्य दांव पर है। धन्यवाद ।

*m16 श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदया, आपदा प्रबंधन (संशोधन)
विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके  लिए आपको धन्यवाद देता
हूं । समाजवादी, ?पीडीए? के  मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, संगठन
की तरफ से मुझे इस विधेयक पर बोलने का जो मौका मिला है, इसके  लिए मैं धन्यवाद
देता हूं ।

          सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्री य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
निष्क्रिय है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए, उस हिसाब से काम नहीं  हो रहा है ।
इस विधेयक में बताया गया है कि इसके  अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री होते हैं । इसमें 9
सदस्य होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं । इसके  उपाध्यक्ष को कै बिनेट मंत्री का दर्जा
प्राप्त है । जो अन्य 9 सदस्य होते हैं, उन्हें राज्य मंत्री के  बराबर दर्जा प्राप्त है । अब
इनको काम करना चाहिए । मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को यह पद न देकर,
मंत्रियों को ये पद दिए गए हैं । वे इसके  लिए कहां खाली हैं? वे तो अपने कामों में व्यस्त
रहते हैं । इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्राधिकरण में ज्यादा
नौकरशाही है । इसमें सिर्फ  नीचे का दृष्टिकोण अपनाया गया है । इस वजह से निर्णय
लेने का काम के न्द्र में होता है और स्थानीय अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता
है । इससे आपदाओं के  दौरान प्रतिक्रिया देरी से होती है ।

इस अधिनियम में ?आपदा? और ?विपत्ति? जैसे शब्दों की परिभाषाएं  साफ नहीं  हैं
। आपदाओं के  दौरान जरूरत को पूरा करने के  लिए आवंटित धन कम प्राप्त होता है ।
इसमें धन नहीं  है । अगर धन को बढ़ाया जाएगा, तभी कोई कार्य हो पाएगा । इससे
प्रक्रिया और रिकवरी में देरी होती है ।



इस अधिनियम में आपदा-प्रवण क्षेत्र की घोषणा के  प्रावधान का अभाव है । आपदा
प्रबंधन अधिनियम, 2005 को साल 2004 के  सुनामी के  हमले के  बाद पारित किया गया
था । इसका मकसद आपदाओं के  प्रभावी प्रबंधन को सूचित करना था, किन्तु आपदा
प्रबंधन एक खोखली कल्पना साबित हो रही है । के न्द्र में इस सरकार को आए हुए दस
साल हो चुके  हैं, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं  हो पा रहा है । इसलिए हम आपके
माध्यम से कु छ मांगें रखना चाहते हैं । मैं आपके  माध्यम से इस सदन का ध्यान आपदा
संबंधित कु छ बातों की ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

          सरकार द्वारा घोषित 50,000 रुपये के  बीमा की राशि को और बढ़ाते हुए इसे
20 लाख रुपये की जाए ।

सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का
कर्मचारी घोषित किया जाए । सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को न्यूनतम वेतन
26,000 रुपये की गारंटी दी जाए। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्वास्थ्य बीमा
ई.एस.आई., पी.एफ. सहित अन्य सुविधाएं  देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए ।

किसी प्रकार की भी आपदा की जानकारी एवं सूचना के  लिए स्मार्ट फोन्स दिए
जाएं  । सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी की सेवा पंजिका निर्मित की जाए । अन्य
राज्यों की भाँति बारह दिवसीय प्रशिक्षण के  लिए 400 रुपये प्रति दिन के  हिसाब से
4,800 रुपये का उन्हें तत्काल भुगतान किया जाए। अन्य राज्यों की भाँति अब तक
जितने दिवसों की ड्यूटी करायी गयी है, उसके  लिए 800 रुपये प्रति दिन के  हिसाब से
तत्काल भुगतान किया जाए ।

          अभी तक जितने भी आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों ने अपनी जानें गंवाई हैं,
उनके  आश्रितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए । अभी तक जान
गंवाने वाले आपदा मित्रों एवं आपदा सखियों को ?शहीद? का दर्जा देकर सम्मानित
किया जाए ।

          सरकार द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र एवं आपदा सखी को प्रशिक्षण के  उपरान्त
15,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । आपदा जागरूकता, आपदा कार्य
को सरकार अन्य माध्यमों से संचालित कर रही है । उसे आपदा मित्र एवं आपदा सखी
के  माध्यम से संचालित किया जाए ।



सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी के  लिए जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा मित्र
कार्यालय बनाया जाए । किसी प्रकार की आपदा में फं से व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के
लिए तहसील स्तर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए एवं समय-समय पर
प्रशिक्षित किया जाए । अभी तक पांच लाख रुपये की बीमा स्लिप को जो आपदा मित्र
और आपदा सखी पाने से वंचित रह गई है, कृ पया उन आपदा मित्र और आपदा सखी
को पांच लाख रुपये की बीमा स्लिप तत्काल दी जाए ।

          आपके  माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक सुधारना
पड़ेगा । जो हमने बोला, सदन में लागू करवाना पड़ेगा । जरा भी प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री
जी सुन लेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा ।

                   मैडम, यह अधिनियम राष्ट्री य स्तर के  कई संगठनों की स्थापना करता है,
हालांकि इनके  बीच सहयोग में कठिनाई होती है, क्योंक‍ि उनके  कार्य समान दिखाई देते
हैं । स्थानीय अधिकारी को निर्दे शित करने के  लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं  है, इस तथ्य
के  बावजूद कि वह किसी भी आपदा के  मद्देनज़र पहले उत्तरदाताओं के  रूप में
महत्वपूर्ण भूम‍िका निभाने, इस तथ्य के  बावजूद कि अधिनियम में जिला स्तर पर भी
आपदा प्राधिकरण का गठन है, किं तु आपसी तालमेल न होने के  कारण आपदा प्रबंधन
में कठिनाई उत्पन्न होती है । एनडीएमए के  पास प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां नहीं
हैं, इसलिए सभी फै सले गृह मंत्रालय के  जरिए लिए जाते हैं, जिससे देरी और अकु शलता
होती है । अधिनियम में कु छ प्रमुख शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं  किया गया है,
इससे स्थानीय समुदायों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है । जब आपदाएं
लंबे समय तक चलती हैं, जैसे सूखा भी होता है, जैसे रोपाई करने के  बाद भी किसान का
धान सूख जाता है, धान नहीं  हो पाता है । इसलिए अधिनियम में शक्ति विभाजन की
वजह से सरकार की प्रतिक्रिया में देरी होती है । ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सरकार
को जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी नहीं  मिल पाती है ।

          माननीय सभापति जी, मैं आपके  माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री
जी, माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इस तरह की कमियां हैं,
जिनको आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2024 में सुधारा जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे  ढंग से
सुधारा जाए ।

          मैं आपके  माध्यम से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं  देता हॅूं  ।



धन्यवाद । जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Thank you, Madam Chairperson, Shrimati
Sandhya Ray ji, for giving me this opportunity.

          It is very unfortunate that while we are discussing on the Disaster
Management (Amendment) Bill, 2024, in the whole first row, except Shri
Sudip Bandyopadhyay ji here and Shri Manohar Lal ji there, not even a
single leader is present. ? (Interruptions) Shri Amit Shah was supposed
to have piloted the Bill. He is also not there, leave alone Mr. Modi. Shri
Nityanand Rai is at the second bench. So, this Bill has been relegated to
the second bench, and not to the first bench.

          Sir, this Bill is the product of the Bill brought by the UPA-I in 2005.
A taskforce was formed in 2011. Then, the COVID-19 Pandemic came,
and one Expert Committee was formed in 2020. After that, the Bill has
now come. So, the Bill has been long delayed, which is the failure of the
Government.

                   Madam, in this world, on this planet Earth of ours, we are
constantly faced with disasters. The first and the most important are the
natural disasters like floods, forest fires, landslides, earthquakes, etc. We
all have seen the recent landslides in Wayanad, Kerala.

                   Earlier we saw earthquakes in Bhuj, Gujarat and in Latur,
Maharashtra. But there are also man-made disasters due to nuclear
explosions. First were the Hiroshima and Nagasaki when men dropped
bombs on men. Then, there is nuclear danger which is there in our
country also. There has been the Chernobyl disaster in the Soviet Union
where radioactive particles leaked. Then, The Three Mile Island in USA
where there are many atomic reactors. We have to be careful about that.
Lastly, there are volcanic eruptions. They are still taking place in Iceland,
in Indonesia.



          As human beings, we can prevent the man-made disasters, but we
cannot prevent the natural disasters, but we create natural disasters.
Like, Madam, you will be interested in reading a book called The Great
Derangement by Amitabh Ghosh wherein he points out how human
beings are driving this earth to natural disaster.

          Look at Sundarbans in our State of West Bengal where mangroves
are being cut. When mangroves are cut, the storm from the sea would
come inland and touch the city of Calcutta. I spoke several times in the
House about this. But Mr. Bhupender Yadav, the Environment Minster
said, ?No, I am busy with elections in Maharashtra. I do not have time to
look into it.? The problem is that nobody cares in this country.

          Look at the COVID-19 pandemic. In the first wave of COVID-19,
the Government said that they were preparing for it. The Prime Minister
said, ?थाली बजाओ, ताली बजाओ, बत्ती जलाओ?....(Interruptions) Then, we
started manufacturing vaccines, first in Pune by the Serum Institute, and
then in Hyderabad by Bharati Biotech. Then, suddenly our Prime Minister
decided to become Vishwaguru. ....(Interruptions) He said that we would
export vaccines to all countries. We exported about 6.5 crore units of
vaccine. When the second wave of COVID-19 struck, we did not have
sufficient vaccines, and that is why in the second wave, the COVID-19
killed many, many people. ....(Interruptions) In Uttar Pradesh, dead
bodies were floated in the Ganges or they were laid on the Ganges. ....
(Interruptions) So, I will say that the biggest disaster in this country
during Modi?s Government was the COVID-19 disaster. ....(Interruptions)

          Madam, basically there is nothing wrong with this Bill. It creates a
plethora of organizations. They have a National Disaster Management
Authority; they have the State Disaster Management Authorities; they
have the Urban Disaster Management Authorities; and they have the
District Disaster Management Authorities. So, there are four units and



you have the task force under the Crisis Management Committee, which
is headed by the Cabinet Secretary itself. So, you have created a huge
structure.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कं प्लीट कीजिए ।

PROF. SOUGATA RAY: You are a kind lady, Madam. ....(Interruptions)

          So, they have a plethora of organizations, and because of all this,
we have a large number of definitions in the Bill. I would also like you to
read Rajdeep Sardesai?s book, 2024: The Election that Surprised India. It gives in detail
how the Government failed in mitigation of the COVID-19 disaster.

16.00 hrs

          Lastly, I say that they have brought in a lot of new English terms ?
disaster risk, evacuation, exposure, recovery, rehabilitation, resilience,
urban authorities. By themselves, these words mean nothing. By
themselves, these authorities mean nothing. The question is whether we
are able to rise to the challenge of disasters, natural or manmade,
whether we can make a perspective plan to prevent disasters and
whether we can provide funds to deal with disasters.

          My young friend, Sayani Ghosh, gave me some facts. Look at how
this Government deals with disasters in the Opposition-ruled State of
West Bengal. In West Bengal, we had Bulbul Cyclone. We asked for Rs.
6,516 crore, but we got only Rs. 1,090 crore. We had Amphan Cyclone.
We asked for Rs. 32,768 crore, but we got only Rs.  3,760 crore. When
there occurred Yaas Cyclone, we asked for Rs. 4,222 crore and we got
only Rs. 526 crore. This Government is discriminating even in the matter
of giving assistance in the case of natural disasters.

          Ours is a country which is prone to natural disasters. We have a
long coastline. Especially in the East coast, there are cyclones very often
originating in the Bay of Bengal. In Odisha, Shri Naveen Patnaik showed

https://www.amazon.in/2024-Election-that-Surprised-India/dp/9362135299


how people could be evacuated in time. During the time of Yaas Cyclone,
our Chief Minister, Mamata Banerjee, was able to shift people to prevent
the loss of lives.

          Shri Nityanand Rai ji, your senior Minister, Amit Shah ji is not here.
I do hope that you will assure the House that there will be no further
discrimination in the matter of distribution of aid.

HON. CHAIRPERSON:  Hon. Member K. Navaskani ji.

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon Chairperson,
Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on
Disaster Management Amendment Bill, 2024. Disaster Management is a
work that should be undertaken as per the needs of an emergency
situation. This is a work to be undertaken by the State Government with
the cooperation of the Union Government. The geographical nature of
each and every State of India differ and it would be apt that if the
management of Disasters should therefore be given under the control of
the State Governments concerned. But this Bill is aimed to snatch away
the rights of the States and leading to centralisation of powers with the
Union Government. This is therefore against the federal structure. This
Bill provides more powers to the Union which will again create a state of
confusion. More powers will end in increased confusion which will be
interfering in the execution of the rescue and relief measures during
disasters. That too, at times of disasters, these confusion will result in
heavy damage. The database that will be created through this Bill, Union
Government will have the power to decide on issues like fund allocation,
assessment of disaster, allocation of funds and incurred expenditure. In
the past we faced several such disasters. We have even witnessed that
how the Union Government had allocated funds during such times of
disaster. Even during disasters, this Nation has witnessed the shameful
act of the Government. In the States that are ruled by BJP and their



allies, when disasters happen, adequate funds are allocated. And for the
States ruled by the Opposition parties, the Union Government allocates
fund in a partisan manner. Entire nation has witnessed such partisan
nature of the present Government. When floods played havoc in the
southern districts of Tamil Nadu last year, the State Government of Tamil
Nadu demanded an amount as flood relief package from the Union
Government. Till date that demand is unfulfilled. Hon Union Minister of
Finance visited the affected areas. Teams of Officials from the Union
Government too visited the affected areas in Tamil Nadu. Union
Government had even accepted that devastation was huge. The amount
of relief that was demanded by our Hon Chief Minister of Tamil Nadu has
not been released yet. Till 1 October 2024, 14 States in India were
affected by cyclones and floods. Flood relief assistance was provided to
some States. Gujarat was provided Rs 600 Crore. Maharashtra got Rs
1492 Crore and even Andhra Pradesh received an amount of Rs 1200
Crore. But Tamil Nadu and Kerala did not receive even a single rupee
from the Disaster Relief Fund. We have been ignored by the Union
Government. If that is so, how can we agree to the provision providing all
powers to the Union Government? Even now, Tiruvannamalai,
Viluppuram, Krishnagiri, Kallakkurichi, Cuddalore and Dharmapuri
districts of Tamil Nadu are affected due to Fengal cyclone. But what is
the action taken by the Union Government in this regard? What is the
fund allocated to mitigate the effect of this cyclone? Union Government
has given a written reply to the question raised by our Tamil Nadu MPs. It
was stated that no fund was provided to Tamil Nadu from Disaster Relief
Fund. Even though an amount of Rs 1760 Crore was allocated to  Tamil
Nadu, not even the first instalment was released to the State of Tamil
Nadu. At the same time, States like Andhra Pradesh, Bihar, Assam and
Telangana have even received the second instalment of the Disaster
Relief Fund from the Union Government. As many as 37 people have
died in Tamil Nadu due to floods and rains. As many as 870 houses were



damaged and 5521 livestock have died. This was the data of the Union
Government. IT has accepted in the Parliament that several thousands of
acres of cultivable land was affected. Hon Union Minister of Finance has
in her reply stated that Rs 276 Crore has been provided only from the
National Disaster Relief Fund. But Maharashtra which is ruled by BJP
has been provided Rs 2984 Crore, the highest such allocation in the
country. Uttar Pradesh has received Rs 1748 Crore as an instalment. So
far several States have received Rs 14,878 Crore from the Union
Government under the State Disaster Relief Fund. But not even a single
rupee was released for Tamil Nadu. How is it justified? The politics of
BJP over disaster is worse than the disaster itself. Our Hon Chief
Minister of Tamil Nadu had met Hon Prime Minister several times and
have requested for release of funds. Our Hon Finance Minister of Tamil
Nadu and Hon. Ministers of all other States have even met our Hon
Union Finance Minister and put forth their demands in this regard. Even
an all-party delegation of MPs met Hon Union Minister of Home Affairs
and placed before him our genuine demands. They even gave an
assurance for release of funds within a prescribed date but that
assurance was not even fulfilled by the Union Government. That is why
we say that the Union Government is behaving in a partisan manner
which is against the federal structure of our country. All the States of our
country should be treated as one and the same by the Union. When a
cyclone struck Odisha in 1999, an assurance was given that such a
disaster will not recur and necessary preventive measures will be
undertaken. In the year 2001 when earthquake shattered Gujarat and
took away precious lives, this Government said that it will act with caution
in future. Thereafter in 2004, when Tsunami caused huge spread
devastation along the coastal areas of our country, Government gave an
assurance to improve the management of disaster. But even after 20
years since 2004, Fengal cyclone has caused wide spread devastation.
Disasters continue to teach us the lessons. But this Bill is showing



interest for accumulation of powers with the Union Government. Rather
this Bill has created fear that we have learnt any lessons taught by past
disasters. Section 46 Subsection 1 of the Bill, is directionless and it
deviates from the work done by National Disaster Response Force
NDRF earlier. If a disaster strikes and people are clueless of what to do,
instead of taking precautionary measures we will be forced to wait for the
proposed procedure as detailed in this Bill. During every disaster, can we
wait for the approval of the Union Government for executing immediate
and instant action? This Bill gives extraordinary powers to the Union
Government to control the funds of the NDRF which will be destructive to
the management of disaster as such. Section 41 (A) of the Bill talks
about Urban Disaster Management Funds. Urban Local Bodies do not
have freedom to handle such funds by themselves. The Urban Local
Bodies, which contribute to 60 percent of the GDP, are being provided
only 0.6 %. This is unacceptable. This Government should review more
on the work that are to be undertaken to prevent disaster rather the work
done at the time of disaster. The normal life of our people will be in the
midst of disasters, as cautioned in the Report of the IPCC, Geneva.
Heavy rains and floods that devastated Germany and Belgium could not
even be predicted by the technological experts well in advance. We need
to discuss about these aspects of technological failure as well. Therefore
we should work and improve upon the early warning systems about
natural disasters and as per the Report of IPCC, Geneva, we need to act
upon swiftly to undertake preventive measures in this regard. But at this
time of caution and action, the Union Government has been
implementing hydrocarbon projects, thermal power projects, coal and
uranium mining projects. The shortcomings of this Bill should be
addressed and rectified. Such a provision aimed to bring all the powers
with the Union Government should be changed. This Bill should not
snatch away the powers of the State Government. Union Government
collects GST and all types of taxes even during disaster like situations. I



urge that the Union Government should also immediately release funds
to the State Governments which are required to carry out the relief
measures during natural disasters.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Thank you, Madam Chairperson. At
the outset, I would like to thank our Party leadership for giving me an
opportunity to speak on this very important subject, disaster
management.

Now, we have to go back to 2004 for the genesis of Disaster
Management Bill. On 26 December, 2004, there was a huge disaster in
the form of a major earthquake that happened on the West Coast of
Sumatra, Indonesia in the Indian Ocean. The earthquake was massive,
which triggered a number of Tsunamis. It affected 14 countries and over
2,80,000 people lost their lives.

16.12 hrs                         (Shri Jagdambika Pal in the Chair)

          Now, I am telling this from my personal experience. I was in the
Indian Navy. I was posted in Port Blair when this huge Tsunami occurred.
That was a first of its kind. There was a Tri-Services Integrated
Command in Port Blair consisting of Navy, Army, Air Force including the
Coast Guard. The Armed Forces came to the rescue of the people. They
were not prepared, but with innovation and whatever resilience is there in
the Armed Forces, thousands of people were evacuated from various
islands of the Andaman and Nicobar Islands.

I am stating this because I was involved during the rescue
operations. Hence, when I look at the Bill that has been introduced, there
is a serious requirement of going to the drawing board. Why I am saying
so? I will let you know.

                   Before I go ahead, we are speaking about a holistic approach
whenever there is a disaster, and it is mentioned in the Bill also. In 2004,



when the disaster happened, the then Prime Minister, Dr. Manmohan
Singh and the then NAC Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi flew to Port
Blair and told the Armed Forces and the people that, ?The nation stands
with you. There will be no stone left unturned. We will do all that is
required for the rescue operations?. This is the kind of support required
right from the top.

                   If we look at the Bill, on page no. 15, paras 2 and 4 of the
Statement of Objects and Reasons: ?? for undertaking a holistic,
coordinated and prompt response to any disaster or threatening disaster
situation.?.

          However, on page 7, line 38, instead of making it holistic, it talks
about creation of urban and local authorities. Now, this is where you are
contradicting the holistic approach. You have a Command-in--Control at
one place, which means, you will require equipment, you require logistic
support, you require medical support, machinery, and generators at one
place and we are trying to fight or manage a disaster at some other
place.

          I will give a simple example. In my State, in Vasco da Gama, the
State Government has identified two nodal agencies, Goa Shipyard
Limited and Mormugao Port Authority, along with the Indian Navy as part
of the disaster management. Now, there itself, within a range of five
kilometres, there are chemical tanks belonging to Zuari Agro, which is
now Paradeep Phosphates. God forbid, if these tanks explode, neither
MPD nor Goa Shipyard Limited will be able to extend support.

Similarly, there is a second airport at Mopa, which is at extreme
north. How are we going to take the equipment and machinery from
Vasco da Gama, from extreme south to extreme north? I would request
the hon. Minister to have a look. I can also give inputs on this.



The Bill talks about ?threatening situations?. Now, what are the ?
threatening situations?? What is happening in my State? There is
reckless cutting of hills leading to landslides. It is happening in
Uttarakhand. It is happening in other States. It has happened in
Wayanad. Cutting of forests, cutting of trees, diversion of rivers, including
river Madhai, and dredging of rivers, mean you are harming the ecology.
There is filling of low-lying areas, illegal sand mining, illegal quarrying,
and cutting of mangroves. Mangrove is the first line of defence in case of
a tsunami or floods.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude and speak on the Bill. Time is
limited. There are so many hon. Members of Parliament to speak.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES: It is mentioned in the Bill ? learning
from past disasters and experience during the implementation of the Act,
the Disaster Management Act, 2005, has been reviewed in consultation
with all stakeholders including the State Governments. Sir, who is the
real stakeholder? It is the farmer, it is the fisherman, it is the tribal people,
and it is the villager. They know what actually is going to happen and
how to tackle a disaster.

HON. CHAIRPERSON: Kindly put your demands. Please conclude.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES : Sir, in 2004, 24 hours before the
tsunami, the primitive tribe called Jarawa climbed up the hill on higher
altitude. After the tsunami, when the scientists went to Port Blair, they
wanted to know, 24 घंटे पहले, ये जारवाज़ ऊपर कै से गए? उन्हें कै से पता चला की
सुनामी आने वाली है? These are the indigenous people who have local
knowledge, and today, we are displacing the indigenous people instead
of tapping their knowledge to do a better disaster management.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.



CAPTAIN VIRIATO FERNANDES: We are talking about creation of a
database. Database should have the details of the terrain and places
where there is likelihood of landslide. There should be no development
zone. We cannot allow construction in ?no development zones?. This is
an impending danger where disaster is going to happen.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one minute.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES: We have seen the disasters in
Wayanad, Gujarat, Bihar, and in so many places. The same reason is
there that we are not serious about tackling the disasters.

                   I am now coming directly to my State where the disaster is
happening.

Now, three linear projects are directly impacting the rivers, hills, low-
lying fields. For what and to benefit whom? We are only transporting
coal. Coal becomes a bigger danger. It is going to become a bigger
disaster.

Finally, before I conclude, I would like to say about the expansion of
national  highways. What are we doing? We have to be a little careful. In
a village called Bhoma in Ponda Taluka, we are going to destroy four
temples, including an ancient lake. For what? It is only to transport coal
and benefit one and only ? *

          Thank you.

*m20 श्री अरुण गोविल (मेरठ) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का
मौका दिया । आज हम यहां पर आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर
डिस्कशन कर रहे हैं । अभी-अभी हमारे  एक माननीय सांसद जी ने कहा, यहां पर सभी
ने प्राकृ तिक आपदाओं की बात की, उन्होंने कहा कि आपदाएं  प्राकृ तिक ही नहीं  बल्कि
मैन मेड भी होती हैं ।



माननीय सभापति : माननीय सदस्य, वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, इसलिए कृ पया
अपनी बात को पांच मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री अरुण गोविल  : जी सर, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह दूं गा । उन्होंने कहा कि
आपदाएं  मैन मेड भी होती हैं । मैं उनसे एग्री करता हूं । हमारे  यहां संसद में रोज एक
मैन मेड आपदा होती है । कु छ माननीय सांसद जैसे ही लोक सभा चलती है, वे चिल्लाना
शुरू कर देते हैं, नारे  लगाते हैं, वेल में उतर आते हैं, दू सरे  सांसदों पर पर्सनल टीका-
टिप्पणी करते हैं और नारी शक्ति का अपमान करते   हैं । क्या यह आपदा नहीं  है?

          सर, यह मेरे  लिए बहुत बड़ी आपदा है । आपदा वह होती है, जिसमें नुकसान
होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है और समय का
नुकसान होता है । जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे  लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा
कि अब हम कभी संसद में नहीं  जाएं गे। यह आपदा है ।

          सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है और अनुरोध है कि अगर
आप इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा । मैं
यहां नया सांसद बनकर आया हूं । मुझे कु छ ही महीने हुए हैं ।

माननीय सभापति: संसद में अच्छी चर्चा होती है और आप अच्छी चर्चा में भाग ले रहे हैं
। इसलिए, इस बात को पूरा देश महसूस करता है ।

श्री अरुण गोविल : धन्यवाद सभापति महोदय । हमारे  यहां आपदाओं का इतिहास
पुराना नहीं  है । पहले अंग्रेजों के  जमाने में प्लेग होता था, लेकिन उस समय राहत और
मैनेजमेंट का कोई कं सेप्ट नहीं  था । पहली बार भारत में वर्ष 2004 में आई विनाशकारी
सुनामी के  बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया गया था । हालांकि, इस
तरह के  कानून का विचार वर्ष 1999 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन के  बाद से ही
चल रहा था । इस अधिनियम के  अंतर्गत राष्ट्री य स्तर पर एनडीएमए और राज्य स्तर पर
एसडीएमए, राष्ट्री य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्री य आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया गया
। इस अधिनियम के  बाद वर्ष 2009 में राष्ट्री य आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में
राष्ट्री य आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई । प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में कें द्र सरकार ने प्राकृ तिक आपदाओं को रोकने के  क्षेत्र में कितना महान काम
किया है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में ओडिशा में आए भयानक तूफान
में जहां 10,000 लोग मर गए थे, वहीं  वर्ष 2021 में ओडिशा में ही आए यास नाम के



तूफान में, जहां तूफान की रफ्तार 165 किलोमीटर के  लगभग थी, वहां सरकार,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन तथा सिस्टम सब के  सब एलर्ट मोड में थे ।
संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन मृत्यु के वल दो लोगों की हुई । यदि आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार न होती तो हम यह सोचकर सिहर जाते हैं कि यास
तूफान से 2021 में कितनी भीषण जनहान‍ि होती ।

एनडीआरएफ द्वारा आपदा राहत का एक उत्तम उदाहरण पिछले साल उत्तरकाशी
जिले की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों के  फं सने के  बाद किया गया राहत कार्य है ।
पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि श्रमिकों की जान बच जाए, लेकिन उम्मीद न
के  बराबर थी । लेकिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे  बचाव राहत कार्य पर स्वयं
निगाह रखी तथा एक असंभव राहत कार्य को अंजाम देते हुए 41 श्रमिकों की जान बचाई
। सिलक्यारा सुरंग राहत कार्य से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी । इससे हमारे  आदरणीय
प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता का भी पता चलता है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
संवेदनशीलता तथा भारत के  आज तक के  सबसे लोकप्रिय गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित
शाह जी के  नेतृत्व में आपदाओं की गंभीरता को महसूस करते हुए 1 अगस्त, 2024 को
लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था । इस बिल के  अनुसार
आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 2005 के  संस्थागत तंत्र पर विशेष ध्यान देने तथा
साथ ही उसके  लागू किए जाने की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी पर बल दिया गया है ।
इसके  लगभग दो दशक बाद इस पूरे  सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस
की गई । बिल में बहुत अच्छा प्रावधान है । कें द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा का
आकलन व समाधान करने की शक्तियां दी गई हैं ।

          अब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य की राजधानियों तथा उस राज्य में
स्थित नगर निगम और नगर पालिकाओं के  लिए भी काम करेगी । लोकल
एडमिनिस्ट्रे शन और ऑफिसर्स के  साथ जुड़ने से मैनजमेंट बेहतर होगा, ज्यादा
ऑर्गेनाइज्ड होगा, because they know the place, its ins and outs and its
problems. यह विधेयक राज्य सरकारों की स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के
लिए परिभाषित कामों तथा सर्विस कं डीशन के  साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बनाने का
अधिकार देता है ।

          इस बिल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मौजूदा समितियों जैसे राष्ट्री य
संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है ।



एनडीएमए के  आपदा मित्र, आपदा सखी जैसी स्कीम्स बहुत ही उपयोगी साबित हो रही
हैं । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के  शब्दों में कहा जाए, तो आपदा मित्र के
रूप में युवा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं । जहां कोई आपदा आती है, तो लोग पीड़ित नहीं
रहते, वॉलंटियर्स आपदा का मुकाबला करते हैं, यानी आपदा प्रबंधन अब कोई सरकारी
काम नहीं  है । ये सबके  प्रयास का एक मॉडल बन गया है ।

महोदय, बॉटम लाइन यह है कि आपदा प्रबंधन विधेयक और इसमें जो भी
संशोधन किए गए हैं, वे सभी आपदा पीड़ितों के  लिए सकारात्मक साबित होंगे और
आपदाओं से निपटने के  लिए बहुत ही सक्षम होंगे । जम्मू-कश्मीर में अनुच्छे द 370
समाप्त करने जैसा ऐतिहिसिक कदम उठाने वाले देश के  जनप्रिय गृह मंत्री जी द्वारा
प्रस्तुत इस बिल का मैं समर्थन करता हूं ।      

          जय श्री राम ।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, आपने नए एक्ट में एनडीएमए
और एसडीएमए की सहायता के  लिए यूडीएमए एड कर दिया है । जब अलग-अलग
राज्यों के  लिए फं ड्स का एलोके शन होता है, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है । मुझे
लगता है कि जैसे हमने जीएसटी पर कमेटी बनाई है, उसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व
होता है । मुझे लगता है कि जब डिजास्टर के  लिए फं ड्स का एलोके शन हो, तो उसमें
भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है । जैसे वर्ष 2023 में बाढ़ आई     थी ।

माननीय सभापति : मंत्री जी, अब तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं
।

? (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर : सभापति जी, फं ड्स एलोके शन में सभी राज्यों की
प्रतिनिधित्व नहीं  है। जैसे वर्ष 2023 में बाढ़ आई थी, तब हिमाचल प्रदेश में भी नुकसान
हुआ, बिहार में भी नुकसान हुआ और पंजाब में भी नुकसान हुआ । हिमाचल प्रदेश में
जो नुकसान हुआ था, हिमाचल में हुई बारिश का पानी वहां तो रुके गा नहीं , जो मैदान
का इलाका है, पूरा का पूरा पानी पंजाब में गया, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान हुआ था,
लेकिन जो स्पेशल पैके ज था, वह बिहार को मिल गया । मैं सरकार की मजबूरी समझता
हूं कि के न्द्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर स्टेट में उसकी पार्टी की सरकार



होगी, तो उसको ज्यादा फं ड्स मिलेंगे । अगर कोई कमेटी बने, तो मुझे लगता है कि एक
समान फं ड्स मिल सकते हैं ।

          दू सरा, जो एसडीआरएफ है, पंजाब के  पास ऑलरेडी तकरीबन 9,000 करोड़
रुपये थे, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि नॉर्म्स इतने पुराने थे, उसमें रेट्स इतने कम थे,
जिससे लोगों और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई फायदा नहीं  पहुंच सका । उदाहरण के  तौर
पर अगर एक भैंस का रेट 37,500 रुपये है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पंजाब में
कहीं  पर भी 1,00,000 रुपये से कम में भैंस नहीं  मिलेगी। हमने उसके  लिए के न्द्र
सरकार से आग्रह किया था कि नॉर्म्स में तब्दीली कीजिए । तब्दीली की भी गई, लेकिन
उसमें लिख दिया गया कि 14.08.2024 के  बाद हम इसको लागू करेंगे, लेकिन बाढ़ तो
वर्ष 2023 में आई । नुकसान वर्ष 2023 में हुआ है, हम उसका क्या करें? 1,600 करोड़
रुपये का नुकसान के वल और के वल पब्लिक प्रॉपर्टी का हो गया । मेरे  पास इरिगेशन
विभाग था । मैं पंजाब सरकार में मंत्री था । 200 करोड़ रुपये का नुकसान के वल और
के वल इरिगेशन विभाग में     था ।

          मैं मंत्री जी से आग्रह करूं गा कि जो नए नॉर्म्स हैं, वर्ष 2023 में जो नुकसान हुआ
है, उसके  हिसाब से उसकी भरपाई की जाए । हमने इसमें सूखे को एड कर लिया,
भूकं प को एड कर लिया, बाढ़ को एड कर लिया, पेस्ट अटैक को एड कर लिया, लेकिन
मैं मंत्री जी यह आग्रह करूं गा कि जो लाइवस्टॉक डिसीजेज़ हैं, उनको भी एड किया
जाए । जैसे पंजाब में लंपी नामक स्किन डिसीज आई थी, उसकी वजह से तकरीबन
18,000 गायों की मृत्यु हो गई थी । उसको भी शामिल किया जाए ।

          सभापति जी, मैं पंजाब के  प्वाइंट ऑफ व्यू से कु छ कहना चाहूंगा । वहां पहले
पांच दरिया थे, जो पाकिस्तान में चले गए । अभी भी रावी, सतलुज, व्यास और घग्गर
नदियां पंजाब में हैं । ये चार दरियां हैं । इन पर धुस्सी बांध बनाने के  लिए बहुत से फं ड्स
की जरूरत है । पंजाब के  माननीय गवर्नर हैं, वे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं । वहां
पर उन्हें बीएसएफ के  लोग भी मिलते हैं और आर्मी के  लोग भी मिलते हैं । चूंकि नेशनल
सिक्योरिटी का मुद्दा है, बीएसएफ और आर्मी ने भी कहा है कि वहां पर धुस्सी बांध है,
उसको बनाया जाए । पिछले साल पंजाब सरकार ने इसका एस्टीमेट बनाकर के न्द्र
सरकार के  पास भेज दिया था, उसका बजट 180 करोड़ रुपये का है ।

उसमें 40 परसेंट शेयरिंग पंजाब की होगी और बाकी शेयरिंग के न्द्र सरकार की
होगी, लेकिन पिछले एक साल से वह फण्ड पंजाब को नहीं  मिल रहा है । उसके  मिलने



से किसानों का फायदा होगा और हमारा बॉर्डर भी मजबूत होगा । मेरा लोक सभा क्षेत्र
संगरूर है । वहां घग्गर दरिया गुजरता है । यह दिक्कत आ रही है कि वहां हजारों
किसानों की करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है । मुद्दा वही है कि हरियाणा और
पंजाब के  बॉर्डर पर वह दरिया है । हम जमीन एक्वायर के  लिए तैयार हैं, लेकिन
हरियाणा से हमें एनओसी नहीं  मिल रही है ।

मैं के न्द्र सरकार से आग्रह करूं गा कि वहां पर दोनों राज्यों को बैठाकर कोई
सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि खनौरी, संगरूर में पंजाब के  हजारों किसानों की जो
जमीन बर्बाद होती है और जो फसल का नुकसान होता है, उसको हम रोक सकें  ।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon Speaker Sir, Vanakkam. If a legislation is
enacted, that Bill should be able to fulfil the aspirations of the people.
This proposed Bill does not provide any solutions to mitigate the
sufferings of the people who faced severe losses due of disasters. Hence
this Bill is not a welcome step. I oppose this Bill as it is not aimed to fulfil
the aspirations of the people who are otherwise affected by natural
disasters in one way or other. Present situation is such that the losses
that are incurred due to disasters are to be borne by the State
Government alone. State Governments are forced to bear that heavy
financial burden on their shoulders. Union Government whereas earns a
lot of income by way of GST. But at the time of natural disaster, State
Governments have shortage of funds to involve in relief and rescue
measures. This Bill too is aimed to put such conditions on State
Government.

Therefore this Bill is unacceptable. The financial burden should not
be put on the shoulders of State Governments. Rather the Union
Government should bear 80 per cent of the losses and State
Government may bear 20 per cent of the losses incurred due to disaster.
But this Bill is not drafted in such a manner protecting the financial well-
being of the States. There are no genuine efforts to scientifically find out



as to why natural disasters happen in our country. I do not understand
why is it so? There are no efforts to prevent these disasters well in
advance before they strike us. This Bill does not deliberate upon that
aspect as well. This Bill does not contain the procedure or guidelines as
to how these disasters can be prevented in future.

Therefore this Bill is not covering the important aspects that are
crucial in disaster management. Drought, Heat wave, and other forms of
disasters are not listed under the types of disasters. Whichever State is
facing losses, such loss should be compensated. This Bill should
address such compensation provision. Then only there would be
improvement in the situation. Or otherwise we cannot accept this Bill.
Tamil Nadu and Kerala are very much affected by floods. It is all the
more painful to say that when Wayanad was severely affected, even the
Union Government was not ready to declare that as a disaster. A
question arises whether this Government has a heart or not? I urge
therefore that as demanded by the State Governments of Tamil Nadu
and Kerala, the guaranteed fund should be allocated to these two States
enabling to face the fury of the disasters.

I will conclude by saying one thing here. Everyone talked about
decentralisation of powers. I can say that this decentralisation of powers
is a drama. This is not only for the States. This should be extended up to
the local bodies, starting from every Village Panchayat. Local bodies
should be able to identify their financial needs and be able to collect
funds to meet their needs. Till that is achieved this decentralisation will
be mere word play. I conclude my speech. Thank you.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं पहले कोरोना से अपनी
बात शुरू करना चाहूंगा । कोरोना के  समय को आप याद कीजिए, चूँकि यहां पर मंत्री
जी भी है तो उस समय गंगा नदी के  किनारे  कितनी लाशें पड़ी थीं  । आप उस स्थिति को
याद कीजिए । आप स्टेट प्रॉब्लम को याद कीजिए कि वह कै सा डिजास्टर था । के न्द्र ने



राज्यों के  हाथों को बांध दिया था । महाराष्ट्र  और पश्चिम बंगाल के  मुख्य मंत्री ने आपत्ति
दर्ज की थी कि आप हमारी पावर को कम कर रहे हैं । डिजास्टर में आप आम लोगों को
क्यों नहीं  इन्वॉल्व करते हैं? हमारे  समाज के  जो लोग है, संस्कृ ति और शिक्षा से जुड़े हुए
जो लोग है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं  इन्वॉल्व करते हैं?

अगर उत्तराखंड में आम लोग इन्वॉल्व होते तो 10 हजार से कम जानें जातीं  । मैं
चाहता हूँ कि आप पंचायत वाइज, जहां पर लोग बाढ़ या आग से प्रभावित हैं, वहां पर
एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें सामाजिक लोगों का महत्व हो सके  ।

          कोरोना में प्रभावित 40 हजार लोगों को अभी तक के न्द्र के  द्वारा मुआवजा नहीं
मिला है । मैं मुआवजे की बात करना चाहूंगा । मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें बिहार
अत्यधिक प्रभावित है, मजदू र प्रभावित हैं तथा उत्तर प्रदेश के  और पश्चिम बंगाल के  लोग
प्रभावित हैं ।

          मैं अटल जी के  समय को याद करता हूँ । उनकी एक बहुत बड़ी परियोजना थी ।
उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात कही थी । मैं नदियों को जोड़ने से अपनी बात शुरू
करता हूँ । जब हम बाढ़ की या डिजास्टर की बात करते हैं तो हमें अटल जी जरूर याद
आते हैं । उनका नदियों को जोड़ने का एक बड़ा निर्णय था, लेकिन हम उस पर अभी
तक काम नहीं  कर पाए हैं । हम किसी भी नदी का काम नहीं  कर पाए हैं, जैसे हमारे
इलाके  में गंडक नदी है, सप्तकोशी नदी, जो कि नेपाल से आती है, इसी तरह से बूढ़ी
गंडक नदी है, महानंदा नदी है, कमला नदी है, कनहर नदी है, सौरा नदी है, गंगा है तो
जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो उन पर काम होता नहीं  दिख रहा है ।

          दू सरा, आपको याद होगा कि फरक्का बैराज सन् 1974 में बना था । बाढ़ के
बाद फरक्का से लेकर भागलपुर तक तथा नौगछिया, मनिहारी वाले इलाके  में नदियों का
गाद आज तक नहीं  निकाला गया है । मीटिंग में नरेन्द्र मोदी जी के  सामने नीतीश जी
और हम लोग भी थे । हमने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या फरक्का का रिहैबिलिटेशन
होगा या फिर हम नदियों को और कै से मजबूत कर सकते हैं, जिसके  तहत कोसी नदी
पर भीमनगर बैराज बनाने की बात थी । हम भीमनगर का रिहैबिलिटेशन नहीं  कर पाए
। हम नए भीमनगर की बात नहीं  कर रहे हैं ।

दू सरा, हमने जयनगर पर एक नया बैराज बनाने का प्रपोजल दिया था । उस
प्रपोजल का क्या हुआ? भीमनगर बैराज की बात बहुत लंबे समय से चल रही है । सबसे



ज्यादा प्रेशर नेपाल से पड़ता है। नेपाल से बातचीत न होना भी एक चिंता की बात है ।
हम हाई डैम की बात करेंगे । आपने हमें वर्ष 2026 तक के  लिए पत्र लिखा है कि आप
वर्ष 2026 तक सारी चीज तैयार कर लेंगे । बिहार में आपदा से निपटने के  लिए एक हाई
डैम की जरूरत है । भीमनगर बैराज का नवीनीकरण का काम भी है ।

          इसके  अलावा नदियों की सफाई की भी बात है । इतनी बड़ी सरकार होने के
बावजूद भी हम लगभग 40 सालों से गाद पर काम नहीं  कर पाए हैं ।

हम नदियों की सफाई नहीं  कर पाए हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृ पया, आप अपनी बात संक्षिप्त करें  । आपको बोलते हुए पांच
मिनट हो गए ।

श्री राजेश रंजन : सर, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : गृह राज्य मंत्री आपके  राज्य के  हैं, तो आप मिल कर भी बात कर
सकते हैं ।

श्री राजेश रंजन : सर, मैं महानंदा एक्सप्रेस वे की बात करूं गा । मैं आलम नगर से
नौगछिया, नवीनीकरण और पक्कीकरण की बात करूं गा । मै आपका ध्यान कोसी-
महानंदा एक्सप्रेस वे की ओर दिलाना चाहूंगा । मैं आपका ध्यान जानवर, घर और फसल
की क्षतिपूर्ति की ओर दिलाना चाहूंगा । जब वहां बाढ़ आती है तो पूर्ण‍िया, किशनगंज,
अररिया या सहरसा के  इलाके  को देख लीजिए । आप कोसी-सीमांचल का जो भी
इलाका देखेंगे, तो पाएं गे कि वहां सात बांधे टू टीं  । आप गाइड बंध क्यों नहीं  बनाते हैं ।
यदि आप गाइड बंध बनाएं गे तो बेहतर होगा ।

माननीय सभापति : कृ पया आप अपनी बात समाप्त करें  ।

श्री राजेश रंजन : सर, मुझे बोलने के  लिए दो मिनट का समय दिया जाए ।

माननीय सभापति : मैंने आपको बोलने के  लिए छ: मिनट का समय दिया है ।

श्री राजेश रंजन : सर, मुझे बोलने के  लिए दो मिनट का समय दीजिए ।

माननीय सभापति : आप एक मिनट बोलिए ।



श्री राजेश रंजन : सर, मैं आपसे गाइड बंध के  लिए आग्रह करूं गा । सभी नदियों के  जो
बांध हैं, चाहे वे गंगा हो, महानंदा हो, हम चाहते हैं कि उन सभी बांधों का नवीनीकरण
एवं पक्कीकरण हो ।

          कोसी से निकलने वाली नहर के  दोनों किनारों का पक्कीकरण कीजिए, नहर का
पक्कीकरण कीजिए ।

          मैं आपके  माध्यम से गांव के  सीवरेज की बात करूं गा । बिहार में पुल के  नीचे
नदियों की जमीन पर, सौरा के  बगल में बड़ा अपार्टमेंट बना दिया गया है । वहां नदी से
संबंधित कानून को तोड़ दिया गया । माफियाओं ने नदी की जमीन बेच दी । यह पूर्णिया
की स्थिति है । हम चाहेंगे कि उनकी इंक्वायरी हो । पूरे  बिहार में जहां पर नदियों की
जमीन को जमीन माफियाओं ने बेच कर बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स एवं मेडिकल हब्स बनाए
हैं, आप उन जमीनों को खाली कराएं  । आप नदियों के  बगल में बनने वाले अपार्टमेंट्स
को रोकें  । सर, आप हर जिले में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ को व्यवस्थित करें  ।
हम लोग आग पर कभी बात नहीं  करते हैं ।

माननीय सभापति : श्री अनील बलूनी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आपकी कई बातें आ गईं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अनील बलूनी जी ।

? (व्यवधान)

*m24 श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का
मौका दिया है, इसके  लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपदा संशोधन विधेयक,
2024 के  पक्ष में बोलने के  लिए खड़ा हुआ हूं ।

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON:  Nothing will go on record except the speech of
Shri Anil Baluni.



? (Interruptions) ? *

माननीय सभापति : अनिल बलूनी जी, के वल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

? (व्यवधान)

श्री अनिल बलूनी : महोदय, मैं उत्तराखंड के  गढ़वाल क्षेत्र से चुन कर आया हूं । हमारा
आपदा के  साथ बहुत नजदीक का संबंध है । महोदय, मेरे  लोक सभा क्षेत्र और
उत्तराखंड के  पर्वतीय क्षेत्रों में  हर मौसम में आपदा आती है । पिछले 10 वर्षों के  दौरान
देश में आपदा प्रबंधन कितना बदला है, यह उत्तराखंड के  लोगों से बेहतर कोई नहीं
जानता होगा । पिछले दस वर्षों के  अंदर आपदा प्रबंधन के  क्षेत्र में बहुत आमूलचूल
परिवर्तन आया है ।?(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: सर, मैं यह दे  दूं   ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उसे माननीय मंत्री जी को भेज दीजिए ।

श्री अनिल बलूनी :     महोदय, जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा देश और पूरा
विश्व टीवी चैनल्स के  माध्यम से उत्तराखंड के  बाढ़ के  भयंकर रूप को देखता है । लैंड
स्लाइड में कई-कई किलोमीटर सड़कें  चली जाती हैं । हम लोगों के  यहां बादल फटने
की घटना आम है । हम लोगों के  लिए बरसात का मौसम परेशानियां लेकर आता है ।

16.45 hrs                                  

(Shrimati Sandhya Ray in the Chair)

          महोदय, अभी बरसात के  मौसम के  घाव समाप्त भी नहीं  हुए होते हैं कि शीत
ऋतु आ जाती है। हमारे  यहां अत्यधिक बर्फ बारी होती है । बर्फ बारी में सैकड़ों गांवों का
संपर्क  मुख्यालय से टू ट जाता है। जब बर्फ बारी होती है, तो पानी की लाइन जम जाती है
और बाद में फट जाती है ।

उसके  कारण जल की आपूर्ति बंद हो जाती है, विद्यु त की आपूर्ति बंद हो जाती है और
बहुत बड़ा भू-भाग आपदाग्रस्त हो जाता है ।

          महोदया, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हमारे  यहां चीड़ का जंगल होता है, चीड़
के  जो पत्ते होते हैं, वे बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और कई-कई किलोमीटर लम्बा जंगल
जलकर राख हो जाता है । इन सभी आपदाओं में जान-माल का नुकसान होता है,



पर्यावरण को नुकसान होता है, जैव‍ विविधता को नुकसान होता है । जब जंगल में आग
लगती है तो लोगों के  घर और गांव तो जलते हैं, साथ में वन्य जीवों का भी बहुत भारी
नुकसान होता है । आपदा के  समय में हम लोग लगातार आपदा से डरते रहें और अगर
पिछले दस सालों को छोड़ दें  तो उसके  पहले हम भगवान के  सहारे  रहते थे । पहाड़ में
कोई मदद करने वाला नहीं  आता था । हमारे  यहां गढ़वाल में एक कहावत है?

?लगौंदु मांगल तो औदी रुवे, न लगादूं   मांगल असुगण हवे ।?

अर्थात् जब मंगलगीत गाता हूं तो रोना आता है और अगर मंगलगीत नहीं  गाता हूं
तो अशुभ होता है । उत्तराखंड तीनों मौसम में पूरे  तरीके  से आपदाग्रस्त रहता है ।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी के  आने के  बाद हम लोगों ने पिछले दस वर्षों में
जो परिवर्तन देखा है और मैं यूं भी कहूं कि वर्ष 2013 में के दारनाथ में जो आपदा आई,
उत्तराखंड का कोई आदमी उसे भूल नहीं  सकता है । नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के
मुख्य मंत्री थे और के न्द्र में यूपीए की सरकार थी, तो वहां के न्द्र सरकार का कोई भी
आदमी नहीं  पहुंचा था तथा नरेन्द्र मोदी जी अहमदाबाद, गुजरात से चलकर देहरादू न
पहुंचे । उत्तराखंड में जो रे स्क्यू ऑपरेशन था, उन्होंने उसमें भाग        लिया । उत्तराखंड
के  लोग वह दिन कै से भूल सकते हैं? मोदी जी का आपदा प्रबंधन को लेकर जो दृष्टिकोण
है, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं । जब वे वापस चले गए और उन्होंने गुजरात से
तीन साढ़े  तीन फिट की एक किट भेजी थी । उस किट में एक-एक चीज आपदा प्रबंधन
के  हिसाब से दी गई । चावल, चीनी, नमक, कटोरी? एक-एक चीज उत्तराखंड में दी गई
। उस किट को ?मोदी किट? कहा जाता था । लोग उस किट को आज भी याद करते हैं
। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं । मैंने एक जगह पढ़ा कि आपदा प्रबंधन को लेकर
मोदी जी का किस प्रकार का नजरिया है? जब वह राजनीति में नहीं  आए थे, तो राजकोट
के  पास मौरवी में एक मच्छु  डैम था । वह टू ट गया । ? (व्यवधान) प्लीज मुझे पांच मिनट
दीजिए । मैडम, मेरा ही सबसे बड़ा इलाका है, जहां सबसे ज्यादा आपदा आती है,
इसलिए कृ पया मुझे पांच मिनट और दिये जाएं  ।

जब मच्छु  डैम टू टा था, तो उस वक्त मोदी जी राजनीति में भी नहीं  थे । लेकिन सारे
स्वयंसेवकों को लेकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने रे स्क्यू ऑपरेशन
चलाया । आपदा प्रबंधन को लेकर उनकी जो सोची है, उनकी जो समझ है, अगर वह
किसी को देखनी हो तो जब भुज का भूकं प आया था, तो उसके  बाद के  पुनर्निर्माण को
जरूर देखना चाहिए । उत्तराखंड के  लोग लगातार आपदा प्रबंधन के  बारे  में बात करते



हैं । हम देखते हैं कि पिछले दस सालों के  अंदर उत्तराखंड में दो-दो एनडीआरएफ की
बटालियन माननीय मोदी जी ने दी है । उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है तो हम लोग
देखते हैं कि भारत सरकार, के न्द्र सरकार किस प्रकार से राज्य सरकार की मदद करती
   है । हम लोग वाकई ही उसकी प्रशंसा करते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी बात कम्पलीट कीजिए ।

श्री अनिल बलूनी : महोदया, मैं इस बिल के  बारे  में जरूर कहना चाहता हूं । इस बिल
में सभी पहलुओं को देखा गया है, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है । विभिन्न
संगठनों के  मध्य में समन्वय को किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उस पर
विचार किया गया है । इसमें राज्यों, के न्द्र और स्थानीय प्रशासन में जो समन्वय है,
उसको लेकर काफी विचार किया गया है । एनडीएमए और एसडीएमए को और मजबूत
कै से किया जा सकता है, उस पर विचार किया गया है । पर्यावरणीय संतुलन और जो
जलवायु परिवर्तन है, उसके  बारे  में भी सोचा गया है ।

महोदया, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है । दुर्भाग्य से अगर कोविड जैसी महामारी,
समस्या फिर से आती है तो उससे कै से निपटा जाए? इस बिल में उसका भी प्रावधान है
। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । आपने मुझे बोलने के  लिए समय दिया, उसके  लिए
आपका बहुत-बहुत         धन्यवाद ।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you, Madam
Chairperson, for giving me the opportunity to speak on this extremely
important and serious issue in the House. I stand in this House today to
express my deep concerns regarding the Disaster Management
(Amendment) Bill, 2024. It is extremely necessary to examine its various
aspects in detail and in an analytical sense.

I will present each aspect of the Bill in detail so that it becomes clear
why this Bill poses a significant challenge to the country's disaster
management framework. Firstly, I would want to ask the Government and
the Minister concerned to carefully explain the legislative intent of
bringing this Bill. It is not enough to just introduce the Bill; it is not enough
to just mention the Statement of Objects and Reasons of the Bill. I would



like to know whether you are trying to resolve some conflict. Are you
trying to follow some orders of the hon. Supreme Court? Are you trying to
resolve some pending court cases? I think, that should be there in the
introduction of the Bill or at least, in the reply.

Madam Chairperson, I am not going to beat around the bush. I will
straight away dive into the contents of the Bill. In Section 2 of the
Disaster Management Act 2005, they are trying to insert an explanation
under Sub-section (i) of Clause (d) which I will read out right now:

?For the removal of doubts, it is hereby clarified that the
expression ?man-made causes? does not include any law and
order related matter or situation, or any situation arising from a
law and order related matter or situation.?

I want to ask the Government, why can the law and order of the
Government not be considered as a man-made cause of disaster. Is the
Government immune from responsibility? I would like to know the
clarification from the Minister concerned as well. Also, they have tried to
mention ?man-made causes?. They have defined ?disaster? but they
have not defined ?man-made disaster?. I think, it is very important
because as you might be seeing, we have had ?n? number of railway
accidents; we have had bridges collapse in this country; and we have
had forest areas being converted into non-forest areas and used for non-
forest activities. I think, that is a very big disaster and, therefore, we need
to name it as ?man-made disaster?. So, I would request the Government
to definitely look into this. And, I think, that word should be inserted inside
this.

Moreover, they have mentioned the word ?climate? just once in the
Bill. They have not mentioned ?climate change? at all. I want to ask the
Government whether they are interested in introducing the definition of
the word ?climate change? in the Bill or they are refraining to accept that



there is no climate change. Also, I would like to mention that they are
trying to insert a Clause (da) which is talking about disaster database. I
like the idea of collecting data in this database. But in its definition, they
have only mentioned that the Central Government will give input. The
Government should know that the State Governments are also
stakeholders. They should also be considered and asked what kind of
statistics and data should be collected from the State Governments. So, I
would like the Government to also give clarification regarding that.

In Clause (gc), they have defined the word ?hazard?. I do not see
the requirement of defining the word ?hazard? because we are talking
about the Disaster Management Act. So, why are they defining the word
?hazard?? They are defining ?hazardous events?. They are trying to
define ?hazard prone areas? instead of defining ?disaster prone areas?.
So, I would request the Government to clarify why are they using that
word. Are they using it interchangeably? I would request to seek that kind
of clarification from the Government.

Also, there is a very important clause, that is, Clause 36 of this Bill,
which claims that the word ?compensation? be replaced with ?relief?. I
think, it is completely wrong to replace the word ?compensation? with ?
relief?. I am a lawyer, and I know that ?compensation? is recognized in
consumer law, constitutional law as well as environmental law. It is a
legal right. Even if the Government does not accept it, it is, at least,
deemed to be a legal right. So, they should accept the word ?
compensation? as and how it exists because compensation is given as a
remedial measure when a fundamental right is violated.

I would like to mention the MC Mehta case, which is AIR 1996 SC
711. The hon. Supreme Court had held that they have the power under
Article 32 to award compensation to the victims of pollution. I would like
to define the word ?compensation? here. ?Compensation? is a social



insurance, a welfare measure by the Government, and the Government?
s obligation to protect its citizens. By replacing the word ?compensation?
with relief, the Government is saying that it cannot be claimed as a legal
right; and ?relief? becomes a discretionary option as per the whims of
the Central Government.

          It cannot be claimed in court and, therefore, relief is only obligatory
and not extended as a legal right.

                   Madam, since other MPs from the Government as well as the
Opposition are present here, I would like to say that they should have an
absolute say in the decision-making process. They are not in any of the
committees. They are not in the response team.

          Madam, they are trying to introduce Section 41A of in the Bill which
is talking about Urban Disaster Management Authorities. I welcome that
move. Again, there is no role of the Member of parliament in it. So, I
would request the Government to at least give a certain role to a Member
of Parliament in this Bill. It is urgently required because when problems
do arise, people come to us. So, we are also stakeholders in the
decision-making process.

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI: Madam, I would request you to give
me some more time. Three-four days ago, the hon. Speaker had said
that if you speak genuinely about the Bill, you would be given extra five
minutes. So, kindly give me just those five minutes.

          Madam, as other Members have also mentioned about the over
centralization, it is not centralization, it is over centralization. The Central
Government is trying to absorb all the powers within themselves, and
trying to take away the powers from the State Governments. I would like
to give an example. When the Amphan cyclone did happen, the States of



West Bengal and Odisha played a crucial role in disaster management.
So, I think the role of the State Governments should also be taken into
consideration. ....(Interruptions)

          I will just complete in one minute with a few suggestions. I will not
talk about other parts of the Bill. I would request the Government that
they should take the help of advanced technologies of ISRO, Indian
Meteorological Department, and National Remote Sensing Agency. I
would also request that AI Remote Sensing and big data analytics should
be considered for research and development related tasks.

          Moreover, when you are talking about rehabilitation, there should
be a clause for psychological rehabilitation of victims of national
disasters.

          Madam, they are talking about preparedness in the Bill but they
are not prepared to execute the Bill. So, I think they should reconsider
the whole contents of the Bill and reintroduce it again. Thank you,
Madam.                       

*m26 श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सभापति महोदया, आज हमें
बहुत ही अहम बिल और अहम विषय पर बोलने का मौका मिला है । यह मामला
परेशानहाल और बेबस लोगों का है, ज‍िनको नेचुरल क्लामिटी की वजह से परेशानियां
होती हैं या तबाही होती है । बिल का मकसद बयां किया गया है कि सेंटर और स्टेट में
बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा । यह बहुत जरूरी है कि इन मामलात में पूरी
कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार की भी हो और कें द्र सरकार की भी हो । जब ऐसी कोई
आफत आती है, तो हम सभी को उसका मिलकर मुकाबला करना है और मुसीबतजदा
लोगों की मदद करनी है । मैं आपको इस विषय पर बिल लाने के  लिए मुबारकबाद देता
हूं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को फौरन मदद पहुंचाई जाए । उनको
बसाने का, उनके  खाने का, उनके  रहने का फौरन नोटिस लिया जाना चाहिए । उन्हें
फौरन मेडिकल रिलीफ मिले, इंसानी मदद हो । जिस प्रकार की भी मदद उन्हें चाहिए,
वह मुसीबतजदा लोगों तक फौरन पहुंचनी चाहिए । यदि मदद वक्त पर न दी जाए तो



तबाही तो होती ही है लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे समय पर
मदद पहुंचा कर कम किया जा सकता है ।

          महोदया, हमारे  राज्य में सैलाब से भी तबाही हुई, लैंड स्लाइड से भी तबाही हुई ।
खास कर जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बहुत ज्यादा लैंड स्लाइड्स आती हैं । बालटाल, जहां
अमरनाथ के  दर्शन के  लिए लोग जाते हैं, वहां लैंड स्लाइड होती रहती है और जम्मू-
कश्मीर में बहुत से ऐसे स्थान हैं । ऐसी जगहों पर खास इंतजामात रहने चाहिए, जहां
ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं या इकट्ठा होते हैं । मैं मंत्री जी के  ध्यान में एक बात लाना
चाहता हूं । यदि किसी गरीब शख्स का मकान जल जाता है, तो उसे आज के  समय
सिर्फ  एक लाख रुपये मिलते हैं और उसे बहुत ज्यादा फारमैलिटीज करनी पड़ती हैं ।
उसे पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, डीसी आदि अधिकारियों से मिलना पड़ता
है । इसमें उसके  50 हजार रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं ।

17.00 hrs

          इस सिस्टम को सिम्प्लीफाई करने की जरूरत है । बुनियादी लेवल पर, लोकल
लेवल पर यह इख्त‍ियारात एक तहसीलदार को होनी चाहिए । पहली बात तो यह है कि
यह एक लाख रुपये बहुत कम हैं । लेकिन, अगर वही देना है तो कम से कम वह उन्हें
24 घंटे में मिले । हम ग्राउण्ड पर देखते हैं कि लोगों को इसके  लिए बहुत दिक्कतें होती
हैं । यह अमाउंट बहुत कम है । यह बढ़ना चाहिए । इसके  लिए इंश्योरेंस का कोई एक
ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट पैसे नहीं  दे  सकती है
तो फिर इंश्योरेंस कं पनियां उन्हें दें  और जल्द से जल्द दें  ।

          कश्मीर में सबसे बड़ी डिजास्टर विन्टर के  मौसम में होती है । वहां पुराने मकान
हैं और वे सभी लकड़ी के  बने हुए हैं । आपको वहां कं क्रीट की बिल्डिंग्स बहुत कम
मिलेंगी, अब वे शहरों में मिलेंगी । वहां के  जो पुराने 200-400 गांव हैं, वहां की बिल्डिंग्स
की छत भी लकड़ी की होती हैं और उसमें बाकी दू सरे  काम भी लकड़ी के  ही होते हैं ।
खुदा बचाए, जब आग लगती है तो उससे पूरा गांव का गांव जल जाता है । वहां पर स्टेट
गवर्नमेंट को चाहिए, सेन्ट्र ल गवर्नमेंट को चाहिए और जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
है, उनको भी चाहिए कि वहां पर फायर स्टेशन्स के  दफ्तर ज्यादा से ज्यादा हों । वहां पर
इसके  ज्यादा दफ्तर खुलने चाहिए, क्योंकि जब वहां आग लगती है तो वहां पर अभी 20-
20, 30-30 किलोमीटर पर फायर स्टेशन्स हैं और वे वहां पहुंच नहीं  पाते हैं, जिसके
कारण वहां हमारे  इकट्ठे  50-50, 100-100 मकान जल जाते हैं, चाहे वह गुरेज़ का



एरिया हो, किश्तवाड़ का हो या वैली का हो । ये हमारी वैली के  लिए बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट
प्वायंट्स हैं । अगर वहां यह हो जाए तो वहां के  मकान जलने से बच सकते हैं ।

          दू सरी बात है कि वहां गरीब लोग हैं, जो लाइवस्टॉक लेकर चलते हैं । उनके  लिए
इसमें कोई प्रोवीजन नहीं  है । जो लोग भेड़-बकरियां लेकर चलते हैं, रेहड़ लेकर चलते हैं
। अगर उनमें से 50-60 भेड़-बकरियां किसी गाड़ी के  नीचे आकर मर जाएं  तो उसके
लिए इसमें कोई प्रोवीजन नहीं  है । अगर किसी जंगली जानवर ने उनका माल खा लिया,
तो इसके  लिए कोई प्रोवीजन नहीं  है । अगर चोर ले गए, तो कोई प्रोवीजन नहीं  है । वह
एक गरीब, बेसहारा, बेकश आदमी होता है । उसके  लिए इस बिल में कु छ न कु छ पैसे
का प्रोवीजन होना चाहिए । आपकी वैसे ही डायरेक्शंस होनी चाहिए । उन गरीब लोगों
को कु छ नहीं  मिलता है ।

          कश्मीर में हमारे  जो सेब के  बागात हैं, उसके  लिए कश्मीर मशहूर है । लेकिन,
वहां जब हवाएं  चलती हैं, ओले पड़ते हैं तो हजारों कनाल ज़मीन पर हमारे  बागात तबाह
हो जाते हैं । वहां भी लोगों को इसके  लिए माकू ल रिलीफ नहीं  मिलती है । अगर यह
मिलती भी है तो यह बहुत दफ्तरी तवालत के  बाद मिलती है ।

          मुझे लगता है कि आप मेरी इन बातों की तरफ पूरी तवज्जोह देंगे । आपका भी
फर्ज़ है और यह हमारा भी फर्ज़ है कि हम उनको राहत पहुंचा सकें  ।

          बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU):  Madam Chairperson, I rise to support the
Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. We all know that the
Disaster Management Act, 2005 established the National Disaster
Management Authority, NDMA; the State Disaster Management
Authority, SDMA; and the District Disaster Management Authorities. The
Bill strengthens the working of NDMA and SDMA. This Bill empowers the
preparation of disaster management plans and national-level and State-
level disaster databases. Recently, in the Parliament, a YSRCP Member
misled the House by blaming the Telugu Desam Party. When the YSRCP
was in the Government, the State Disaster Management Fund was fully
diverted and was being utilised for their own purposes. Recently,



Vijayawada witnessed severe floods and the people of Vijayawada
suffered a lot. Our Chief Minister, Chandrababu Naidu garu was present
there, right in that situation, and did not go home for almost two weeks till
the situation in Vijayawada was under control. It was only after giving
compensation to the people that he went to his house.

          Madam, these floods occurred because the YSRCP Government
did not properly maintain the Budameru Canal. The whole funds were
diverted and misused for their own purposes. It is only because of that
Vijayawada suffered from floods in the month of September, 2024.  

Our leader, Chandrababu Naidu Garu, was present there and taking
care of everybody. He was giving assurance to the people that he is
there and he will be there for the people. This is what our TDP
Government has done. In YSRCP Government, nobody even used to
take care of them. The people were worried whenever there were floods
and whenever there was disaster management happening anywhere in
Andhra Pradesh.

In 2014, there was the Cyclone Hudhud in Vizag. Due to that
cyclone, people got affected. That time also, our leader was there to take
care of the whole disaster management. After the whole city came to
normal situation, only then he went to his home. That is what our
Chandrababu Naidu Garu is working towards. Every time, YSRCP
blames us. In Eluru constituency, whenever there are monsoons, our
people are worried because there are two or three rivers which are going
through Eluru constituency. Especially, the key projects like Kolleru Lake
and major reservoirs face challenges during floods. Recently, there were
floods in Velerupadu and Kukunur mandals, impacting nearly 5,000
people. There were no roads to go also. Our hon. Chief Minister has
announced compensation for every member there. The houses were
shifted from there and they were taken care of fully. Keeping in view the



disasters, which have happened in Andhra Pradesh, and to strengthen
our disaster management capabilities across the countries, I would like to
highlight a few areas for further improvement. There should be
establishment of a clear funding mechanism for the disaster
management activities; defined role for responsibilities; enhanced
representation of local Governments; integrated disaster risk reduction;
ensuring transparency and accountability; and expanding urban disaster
management. On behalf of Telugu Desam Party, I fully support the
Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. Thank you, Madam.

*m28 श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : सभापति महोदया जी, मैं आपका धन्यवाद और
आभार व्यक्त करता हॅूं  क‍ि आपने मुझे आपदा प्रबंधन संशोधन बिल, 2024 पर अपनी
बात रखने मुझे मौका दिया है । मान्यवर, बहुत ही हर्ष की बात है और हमें सरकार की
दू रदर्शिता दिखती है क‍ि आपदाओं को फे स करने के  लिए कदम उठाए जा रहे हैं । जब
आपदा आती है तो हम उसका रेसक्यु तो कर सकते हैं, लेकिन आपदा आने से पूर्व
अगर हम उसका पूर्वानुमान लगाएं  और समाधान करने के  लिए इस प्रकार के  कानूनों
का प्रावधान करें  तो अच्छी बात है । बहुत अच्छे  माहौल के  अंदर आज जो चर्चा इस
सदन के  अंदर हुई है, मैं अपनी पार्टी राष्ट्री य लोकदल की ओर से इस बिल का समर्थन
करने का काम करता हॅूं  ।

          मान्यवर, किसी भी देश के  मुखिया का, प्रदेश के  मुखिया का या किसी परिवार
के  मुखिया का सबसे बड़ा काम होता है क‍ि अपने परिवार को, अपने देश को आपदा की
चुनौतियों के  लिए हमेशा के  लिए तैयार रखे । आज हमारे  देश के  यशस्वी प्रधान मंत्री जी
और आदरणीय गृह मंत्री जी और यहां बैठे  हुए आदरणीय नित्यानंद राय जी ने इस
कानून को ला कर निश्चित रूप से सरकार के  विज़न को दिखाने का काम किया है । मैं
विश्वास दिलाता हॅूं  क‍ि यह विधेयक आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा कवच, जो
क्लाइमेट चेंज से ले कर, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के  लिए है, उसमें लाने का काम
कर रहा है।

          मान्यवर, इस विधेयक की जरूरत के  बारे  में इंट्रो ड्यूज़ करते हुए माननीय मंत्री
जी ने बताया कि इस बिल में संस्थाओं के  एकीकरण का मामला है ।           



          इस बिल के  अंदर प्राधिकरणों की स्पष्टता सुनिश्चित होगी । इस बिल के  माध्यम
से प्राधिकरणों की दक्षता सुनिश्चित होगी । वहीं  डेटा बेस स्टडी पूर्वानुमान करने का काम
करेगी । प्राकृ तिक आपदाओं का सामना करने के  लिए निश्चित रूप से एक विज़न है, जो
इस बिल के  अंदर देखने को मिलती है ।

          मान्यवर,  हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं
। हम अपने देश को बेहतर आपदा प्रबंधन के  साथ तैयार करने के  लिए और आने वाली
चुनौतियों का सामना करने के  लिए इस विधेयक के  अंदर जितने भी प्रावधान किए गए
हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं  है । चाहे एनडीएमओ हो, एसडीएमए हो, डिस्ट्रि क्ट
मैनेजमेंट के  लिए हो, या फिर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कही गई हो,
ये सभी मुद्दे  बहुत इम्पॉर्टेंट हैं । मैं एक मूलभूत बात कहना चाहता हूं । चूंकि हम चौधरी
चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं ।

हमारे  चौधरी साहब कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसती है
। इसलिए, देश में विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए । हम इसके
पक्षधर हैं । हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर इन चुनौतियों का सामना
करने के  लिए अपने देश को तैयार करने का काम करेंगे ।

                   मान्यवार, मेरे  से पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी हैं । हम
यूडीएमए के  अंदर प्रॉपर्टीज की नुकसान की पूर्ति की बात करते हैं ।? (व्यवधान)

          मान्यवर, बस 30 सेकें ड के  अंदर आपके  आदेश का पालन करते हुए, मैं अपनी
बात समाप्त कर दूं गा । जहां हम प्रॉपर्टीज की नुकसान की बात करते हैं, वहीं  क्लाइमेट
चेंज और आपदाओं के  कारण किसान की फसलों के  नुकसान का भी असेसमेंट करना
होगा । माननीय सदस्य मियां अल्ताफ ने बक्‍करवालों की समस्याओं के  बारे  में बताया ।
हमारे  निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर के  अंदर हर वर्ष बरसात के  कारण आई बाढ़ से फसलों का
नुकसान होता है । हम देश के  अंदर चक्रवात या अन्य समस्याओं को बड़े प्रारूप में देख
सकते हैं । निश्चित रूप से देश में छोटी आपदाएं  भी होती हैं । हमें अन्य देशों से भी
शिक्षा लेकर आपदा प्रबंधन के  मूलभूत तैयारियों पर ध्यान रखना चाहिए । हम इस बिल
का समर्थन करने का काम करते हैं । हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के  समस्याओं
के  लिए रिसर्च एं ड डेवलपमेंट पर और ज्यादा निवेश करेंगे । फू ड चेन सर्कि ल और
एन्वायरन्मेंट चेन को ध्यान में रखते हुए, सरकार आगे भी जो बिल लाएगी, निश्चित रूप से
यह सदन और पूरा देश उसके  समर्थन में खड़ा रहने का काम करेगा ।



                   मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके  लिए मैं
आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदया, आपका आभार कि आपने मुझे इस
विधेयक पर बोलने का मौका दिया । आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 में
आपदाओं की संख्या कम करने के  बारे  में या जिन वजहों से आपदाएं  आ रही हैं, उन
वजहों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के  बाद अगर इस संशोधन में यह बात
रहती तो हम जरूर इसका समर्थन करते, लेकिन यह सिरे  से गायब है।

                   महोदया, मैं समझता हूं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का उत्खनन,
पहाड़ों की कटाई और कार्बन उर्त्सजन पर फोकस करने की जरुरत है । अभी
छतीसगढ़ के  अंदर हसदेव प्रोजेक्ट चल रहा है । वहां कॉरपोरेट्स द्वारा कोयले का खनन
करने के  लिए हरे -भरे  पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है । इसी तरह से ग्रेट निकोबार के
नाम पर वहां के  मूल आदिवासियों को दू सरे  जगह विस्थापित करके  लाखों-करोड़ों पेड़ों
की कटाई की योजना बन रही है । अंडमान-निकोबार भारत का फे फड़ा      है । इसे
अमेजन कहा जाता है । मुझे लगता है कि इन चीजों पर रोक लगने से ही, दरअसल
स्थायी तौर पर आपदा का प्रबंधन होगा ।

हमने प्रकृ ति के  साथ छे ड़-छाड़ करने, दुर्व्यवहार करने का नतीजा उत्तराखंड के
जोशीमठ में देखा । वहां प्रलयकारी भूकम्प आया था, भूस्खलन हुआ था और बादल फटे
थे । सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदू र 17 दिनों तक फं से थे, यह इसी का नतीजा था । ये
आपदायें प्राकृ तिक नहीं , बल्कि मानव निर्मित हैं । इस पर रोक लगाने के  लिए नीतिगत
फै सला लेना होगा । इसमें सिर्फ  राहत की बात हो रही है ।

महोदया, मेरे  यहां भोजपुर जिले में एक तरफ सोन नदी है, तो दू सरी तरफ गंगा
नदी है । कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों नदियों में भयंकर बाढ़ आती है । पिछले दिनों
गंगा नदी में जो बाढ़ आई, उसमें दर्जनों लोगों की डू बकर मौत हुई । शाहपुर प्रखंड के
जवनिया और बड़हरा प्रखंड खवासपुर में 64 घर गंगा की गोद में समा गए । अभी तक
उन विस्थापित परिवारों को बसाने का इंतजाम नहीं  किया गया है । जिन मछु आरों ने वहां
नावें चलाई थीं , उनको पैसा नहीं  मिला । जिन लोगों ने सामुदायिक किचेन में पैसा
लगाया, उनको पैसा नहीं  मिला । मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।



महोदया, हमारे  जिले का खवासपुर यूपी के  बार्डर पर है, जहां बीच में गंगा नदी
पड़ती है । लोग वहां नाव से आते-जाते हैं । लोग 6 महीने पीपा पुल से और 6 महीने नांव
से आते हैं । वहां अगर स्थायी पुल बन जाता है तो नाव पलटने से जो मौतें होती हैं, उस
पर रोक लग सकती है । सोन नदी में बाढ़ के  समय, बरसात के  समय भयानक ढंग से
पानी छोड़ा जाता है । जो जहां है, वहीं  फं स जाता है । अगर कदवन में सोन नदी में
जलाशय बन जाए तो जल का संचय सिंचाई के  लिए होगा और बाढ़ की रोकथाम भी
होगी । आप इस पर ध्यान दें  । इससे आपदा से स्थायी प्रबंधन होगा, अन्यथा हवा में
तलवारबाजी करने से फायदा नहीं  होगा । जब से कहा जा रहा है क‍ि कॉरपोरेट नीतियों
को बढ़ावा मिल रहा है, अडानी को, अंबानी को बढ़ावा मिल रहा है, तब से नाना
प्राकृ तिक आपदायें हमारे  देश में आ रही हैं ।

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Madam, this is a good effort by the
Government of India for bringing out the Disaster Management
(Amendment) Bill, 2024. The Bill establishes National Disaster
Management Authority, State Disaster Management Authority, and
District Disaster Management Authority. These authorities are
responsible for disaster management at the national, State and district
levels respectively.

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 seeks to bring
more clarity and convergence in the roles of authorities and committees
and provide statutory status to pre-Act organizations like the National
Crisis Management Committees and the High-Level Committees. The
Disaster Management (Amendment) Bill empowers the NDMA to take
stock of the entire range of disaster risks, including fresh disasters that
the country could face by severe climatic changes, thereby resulting in
cyclones and floods. The creation of UDMAs is a welcome step. It draws
from the NDMA?s previous experiences of urban disasters, the scale of
destruction caused and the complexities presented. Climatic changes
have seen a lot of disasters in our country and the whole world. In our
country, the Mumbai floods, the successive floods in the past four years
in Chennai and the heavy rains in Bangalore have compelled the



Government to rethink its approach to urban disasters. The Indian cities
are densely populated and are centres of economic activity with vital
physical, commercial, industrial and social infrastructure. As such, any
disruptions caused by a disaster are likely to have serious all-round
implications. This has led the NDMA to look at urban disasters differently
and adopt a more proactive, pre-disaster preparedness and mitigation-
centric approach.

With interlinking of rivers in our country, flooding of rivers will reduce
the water, and water can be brought to drought-prone districts of the
country, like my district of Kolar of Karnataka. I welcome the Disaster
Management (Amendment) Bill proposed by the Central Government,
which emphasizes the states like Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu,
Kerala and Andhra Pradesh to adopt the amendments made in view of
the Rapid Response Registry to protect the people and the civilians in
the earmarked disaster-prone areas.

          The Disaster Management (Amendment) Bill 2024, is introducing
essential reforms aimed at providing preparedness throughout the
country and its success will depend on leadership, coordination, financial
empowerment and allocation of resources, which under the leadership of
hon. Prime Minister Narendra Modi Ji and the Union Minister Shri Amit
Shah Ji will be addressed positively. These will make this amendment Bill
a success.

With these words, I and my Party, Janata Dal (Secular), support the
Disaster Management (Amendment) Bill, 2024.

Jai Hind.     

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आपदा
प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कु छ सुझाव सम्मिलित कराने के  लिए खड़ा हुआ
हूं । यह बिल देश के  लिए बहुत महत्वपूर्ण है । जलवायु परिवर्तन के  कारण पृथ्वी की



भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिसके  कारण देश में कई ऐसी प्राकृ तिक एवं
दैवीय आपदाएं  आ रही हैं, जिससे देश में धन और जन की भारी क्षति उठानी पड़ रही है
। यह अधिनियम,  वर्ष 2005 में उस समय बना, जब वर्ष 1999 में ओडिशा में चक्रवात
आया, वर्ष 2001 में गुजरात का भूकम्प आया तथा वर्ष 2004 में जब सुनामी आयी तो
इसके  प्रबंधन की कमी महसूस हुई । तब यह अधिनियम वर्ष 2005 में बना । 

जब वर्ष 2013 में महाराष्ट्र  में सूखा, बिहार में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन और
कश्मीर में भूस्खलन और बाढ़ के  कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई । इसके  साथ ही
कोरोना महामारी में इतने लोगों की जानें गईं, जिससे पूरे  देश में भय का वातावरण पैदा
हो गया । जिसके  प्रबंधन में कठिनाइयां महसूस की गईं । जिसके  कारण यह निश्चय
किया गया कि हम इसमें कु छ संशोधन ले आएं  । जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा
लाया गया है, उस संशोधन में जनहित के  मुद्दे  को यदि रखा जाएगा तो निश्चित रूप से
देश के  लिए बहुत ही बढ़िया आपदा प्रबंधन साबित होगा । मैं निवेदन के  साथ कहना
चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन की रूपरेखा रखी है, उसमें आश्चर्यजनक
रूप से 2024-25 के  लिए जो बजट रखा गया है  वह पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में
कम है । इसके  साथ ही साथ राष्ट्री य चक्रवात जोखिम शमन योजना, जिसे एनआरसीएम
कहते हैं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्री य आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ
को मजबूत किया जाना चाहिए,   उसके  लिए अलग से फं ड दिया जाना चाहिए लेकिन
राज्यों के  ऊपर इसका ज्यादा भार दिया गया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा रखता हूं, जहां तक राज्य सरकार और के न्द्र सरकार
की भागीदारी का सवाल है, उसको मिटाते हुए 90 प्रतिशत के न्द्र सरकार को वहन
करना चाहिए और 10 परसेंट राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए । राष्ट्री य स्तर पर
आपदा प्रबंधन के  समय जो कमेटियां बनी हैं, कु छ कमेटियां प्रदेश स्तर पर और कु छ
कमेटियों को जिले स्तर पर बनाने का प्रावधान है, लेकिन टाइम फ्रे म नहीं  रखा गया है ।
कम से कम 8 घंटे से 12 घंटे में निर्णय हो ताकि आपदा प्रबंधन के  समय राहत सामग्री
और राहत कार्य वहां ठीक तरीके  से शुरू किया जा सके  । आपदा प्रबंधन कमेटी का
गठन जिले स्तर पर किया जाता है, लेकिन जिलाधिकारी के  साथ-साथ अगर क्षेत्रीय जन 
प्रतिनधियों को शामिल किया जाए तो ज्यादा ठीक तरीके  से आपदा राहत के  कार्य में
सफलता मिल सकती है । 



          जहां तक मैं जानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति
का पता होता है, विधायक को भी मालूम होता है क‍ि किस तरीके  से आपदाओं के
निपटारे  हेतु निर्णय ले सकते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क‍ि क्षेत्रीय
जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए ।

मैं अपने क्षेत्र की बात आपके  सामने रखना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं ।
उत्तर प्रदेश के  पूर्वांचल क्षेत्र में लखीमपुर, बहराइच, खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
महाराजगंज, गोरखपुर और बलिया जिले नेपाल से आती नदियों में बाढ़ के  कारण
प्रभावित होते हैं । इससे किसानों की खेती और घर चौपट हो जाते हैं । मैं लोकसभा क्षेत्र
चंदौली से चुनकर आया हूं । वहां से गंगा नदी गुजरती है और बाढ़ की विभीषिका के
कारण चाहनिया और धानापुर ब्लॉक में किसानों की हजारों एकड़ जमीन बह जाती है ।
आप दुर्भाग्य दे खिए कि सरकार मात्र कु छ ही पैसे का मुआवजा फसलों के  नाम पर देती
है । इस बाढ़ के  कारण बहुत से किसान भूमिहीन हो गए हैं । मैं आपके  माध्यम से
माननीय मंत्री जी से जमीन के  मुआवजे की मांग करता हूं ताकि किसान अपने परिवार
का भरण-पोषण कर सकें  ।

महोदया, चंदौली क्षेत्र में गर्मी के  दिनों में सैंकड़ों एकड़ गेहूं की फसलों का आग
की चपेट में आने से नुकसान हो जाता है, इसका मुआवजा बहुत ही कम मिलता है । मैं
माननीय मंत्री जी से सदन के  माध्यम से कहना चाहता हूं क‍ि दैवीय कारणों से यदि
किसानों की फसल में आग लगती है तो उसे दैवीय आपदा मानकर उचित मुआवजा
दिया जाए । किसानों को कम से कम एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए
ताकि उनके  परिवारों का भरण-पोषण हो सके  ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके  लिए आपको धन्यवाद देता हूं । इसके
साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाने के  लिए बहुत धन्यवाद
देता हूं ।

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank
the Leader of my party, the Indian National Congress and hon. Shri
Rahul Gandhi for allowing me to speak on this Disaster Management
Amendment Bill. We are discussing today about natural disasters. Last
week a cyclone placed havoc in Tamil Nadu and Puducherry. There was
heavy rainfall in some areas of Tamil Nadu even measuring up to 50



centimeters. This rainfall had even affected the normalcy of the people of
Tamil Nadu. We could not extend help to the affected people. The
situation was worse to handle. Particularly, Puducherry and places like
Viluppuram, Cuddalore, Tiruvannamalai, Dharmapuri and Hosur of Tamil
Nadu were severely affected due to cyclone and heavy rains. Our Hon
Chief Minister of Puducherry has demanded Rs. 650 crore as flood relief
to mitigate the sufferings of the affected people of Puducherry. Hon Chief
Minister of Tamil Nadu has requested for release of Rs. 6500 crore as
financial assistance to carry out relief measures. But the Union
Government has not responded positively to these demands. What we
want from this Bill? You had sent Central Teams. Even after they visited
the affected places, they have not disclosed their report or assessment of
damages. Not only for this cyclone, even during earliest occasions also,
they visited the affected places but remained silent after the visit without
any further development. The visit of Central Team seems to be an
eyewash. They even do not provide the required financial assistance to
the State concerned. My first and foremost demand to you is that, within
a fixed time period, i.e. within one month period of the completion of the
visit by the Central Team, their viewpoint should be communicated to the
State Government. Only if they do so, the State concerned can act upon
in this regard.  How will the State come to know whether any Report will
be presented by the Central team or not? I urge that such a provision
should be included in this Bill. Future course of action, preventive action,
are to be clearly indicated in this Bill. Not only that precautionary
measure should be undertaken by the Union Government well in
advance. This is my demand. Such disasters should be prevented and
preventive measures can play a major role. There were landslides in
Wayanad of Kerala. Many villages were washed away by flash floods
and many people lost their lives. But the Union Government has neither
provided any financial help nor given any report till now in this regard.
What is the reason behind this? You should ponder over this. How the



people would have been affected by these floods? They faced
immeasurable losses. They lost their families. They lost their near and
dear ones. They lost their property. Their houses were washed away by
floods. Immediate relief assistance to be extended to them is of prime
importance. But you are not extending this help immediately. If you delay
in providing this help what is the use of such help? How can this
inordinate delay be the right way to address this issue? This Bill should
ensure that the relief assistance should be provided to the administration
concerned well within the prescribed time. This is my demand. Thank
you. Vanakkam. 

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदया, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के  संशोधन बिल
का स्वागत करता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी को भी
धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाए हैं । क्लाइमेट चेंज के  कारण बहुत
सारी आपदाएं  देखने को मिलती हैं । खासकर, तूफान, बाढ़, ओलावृष्टि, भूकं प, बादल
फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि इस कारण होते हैं । हमने देखा है कि
पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है, खासकर मध्य क्षेत्र में बाढ़ और तटीय क्षेत्र में तूफान
आया करते हैं । इन आपदाओं के  कारण बहुत जान-माल का नुकसान होता है । इस
बिल का मुख्य उद्देश्य है कि आपदा प्रबंधन के  माध्यम से कम से कम नुकसान हो । इस
हेतु जरूरी है कि आपदाओं का जो प्रभावी तरीका है, उससे निपटा जाए । आपदा
प्रबंधन में कें द्र सरकार, राज्य सरकारें  स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से बेहतर तालमेल
रखें, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए यह बिल लाया गया है ।

          महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिल के  बारे  में
बहुत ही गहन विचार-विमर्श हुआ है । खासकर जो टास्कफोर्स बनाई गई थी, उस संबंध
में सभी स्टेकहोल्डर्स से बात की गई । कें द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर
पर सभी से बात करने के  बाद यह बिल लाया गया है । इस बिल के  आने से कें द्र सरकार
के  लगभग 16 विभिन्न विभाग, जो आपदा प्रबंधन में काम आते हैं, उससे चाहे राज्य
सरकार हो, स्थानीय स्तर हो, सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आपदा में तुरंत
कार्रवाई की जा सकती है ।



महोदया, पूर्व में हमने देखा है कि चाहे सुनामी हो, सुपर साइक्लोन हो, उनसे भारत
को बहुत नुकसान हुआ है और हजारों लोगों की जानें गई हैं । माननीय प्रधान मंत्री मोदी
जी के  नेतृत्व में इन वर्षों में आपदा से किस प्रकार से निपटा जाए, उस हेतु बहुत ही
कारगर उपाए किए गए हैं । एक-दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं । पिछले वर्ष सरकार ने
एनडीआरएफ की चार नई बटालियन्स की स्थापना की है । एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ का प्रशिक्षण कें द्र नागपुर में स्थापित किया है । मौसम विभाग में
आधुनिक यंत्र लगाए गए हैं, जिससे पूर्व में मौसम की जानकारी मिल जाती है । हाल ही
में हमने देखा कि ओडिशा में दानव था और मद्रास में सागर तूफान आया था, लेकिन
इतनी बड़ी आपदा के  बाद भी कें द्र सरकार की आपदा प्रबंधन नीति के  कारण जान-
माल का नुकसान नहीं  हुआ । यह सब माननीय प्रधान मंत्री जी के  नेतृत्व में हुआ ।

महोदया, मैं एक सुझाव   देना चाहता हूं । मैं इन्दौर से आता हूं । यह भारत की
क्लीनेस्ट सिटी है । हमारे  यहां बहुत सारी हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन गई हैं । मैं माननीय
मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हाई राइज़ होने के  कारण कभी आग लगने से
फायर फाइटिंग और फायर बिग्रेड की योजना होनी चाहिए ।

          वह पुराना शहर है, उसमें छोटी व पतली गलियां हैं । उसमें रोबोटिक फायर
फाइटर होना चाहिए ।

          मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से आप नागपुर में एनडीआरएफ और
एसडीआएफ को प्रशिक्षण दे  रहे हैं, उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर जो इससे जुड़े हुए लोग
हैं, उनका प्रशिक्षण भी नागपुर में होना चाहिए, ताकि हम आपदा में बेहतर तरीके  से
निपट सकें  । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Madam.

          Coming to the contents of the Disaster Management (Amendment)
Bill, I have a significant concern regarding the composition of the high
level committee established under Section 8(b).

          Madam, this Committee determines the financial assistance to the
disaster affected States but it lacks representation from the Chief
Ministers and officials of disaster affected States.



          Without the direct involvement of the disaster affected States, it is
not possible to arrive at fair and adequate relief for the States, Madam.

          Hence, I urge the Union Government to mandate for the inclusion
of State representatives in the decision-making process for allocating
financial assistance under the provisions of the Bill so that States get due
importance and due assistance also.

                   I would like to make use of this moment to remind the Union
Government that our hon. Chief Minister Mr. Stalin has presented a
memorandum to the inter-ministerial central team seeking an assistance
of Rs. 6675 crore for the disaster affected 14 districts by the cyclone
Fengal.

          He had also sought an interim relief of nearly Rs. 2000 crore but to
the utter disappointment of our Tamil Nadu State, the Union Government
had approved only Rs. 944 crore under the State Disaster Response
Fund.

          I request the Union Government to approve immediately Rs. 6675
crore for the disaster relief operations. I would also like to bring to the
attention of the House that there has been a disturbing pattern of neglect
and discrimination by the Union Government while providing assistance
to States like Tamil Nadu and Kerala.  During the period 2015-20, when
cyclones like Gaja, Vardah, Nivar, Ockhi battered our State, lives were
lost, livelihoods were lost, public infrastructure like roads, bridges, power
transmissions were destroyed. During the period of those five years, our
State had requested for one lakh and  sixteen thousand crore rupee but
we got a mere Rs. 5904, a pittance.

Last year, when cyclone Michaung caused immense disturbance to our
northern districts and the floods in the southern districts caused damage,
our Chief Minister requested for Rs. 38,000 crore but in spite of the



Supreme Court directive and repeated appeals to the Centre, we had got
just Rs. 276 crore, Madam.

                   Even our brothers and sisters in Kerala have been denied
adequate relief for the Wayanad landslide tragedy. So, it is obvious that
Tamil Nadu and Kerala have been denied the due funds and this is a
clear violation of the fundamental rights of the disaster affected citizens
who are entitled for timely relief and rehabilitation.

          I urge the Union Government to make States a part of the decision
making process and I request this House humbly, let us forget our
political differences, let us forget our ideologies, let us forget the
bitterness we have towards each other but let us not forget the pain of
the common man whose suffering is immense.

                   Let us all unite together ? the Treasury Benches and the
Opposition ? in bringing about the changes in this Bill which will offer
support and succour to the disaster affected citizens of this country.

          Thank you, Madam. 

*m35 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति जी, आज सदन में आपदा प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा हो रही है । विधेयक के  उद्देश्य के  बारे  में मुझसे पूर्व
पक्ष और विपक्ष के  कई माननीय सांसदों ने यहां अपनी बात रखी है । आपदा प्रबंधन
जिसे मूल रूप से संस्थागत तंत्र, आपदा प्रबंधन योजनाएं  और आपदा प्रभावों को रोकने
के  क्रम में आप यह बिल लेकर आए हैं ।

          मंत्री जी, यहां विराजमान हैं । मंत्री जी, कई बार हाउस में आपदा प्रबंधन पर
चर्चा भी हुई है । अच्छा होता कि आप तमाम सांसदों से राय लेते और उसके  बाद एक
ऐसा बिल लेकर आते कि प्रत्येक व्यक्ति को आपदा के  समय जिस चीज की आवश्यकता
है, हम वह आवश्यकता मुहैया करवा सकें  । मंत्री जी, मेरी आपसे यह मांग है । आप
प्रत्येक एमपी से राय लें । अलग-अलग आपदाएं  हैं, कहीं  बाढ़ आती है, कहीं  सूखा पड़ता
है, कहीं  अतिवृष्टि होती है, कहीं  ओलावृष्टि होती है, कहीं  भूकं प आता है, तो कहीं  सुनामी
आती है । हमारे  देश में विभिन्न संस्कृ तियां बसती हैं । हमारे  यहां पहाड़-पर्वत से लेकर



मैदानी और रे गिस्तान इलाके  हैं। हर राज्य की अलग-अलग समस्याएं  हैं । मेरा आपसे
आग्रह है कि आप प्रत्येक सांसद से राय लेते, तो निश्चित रूप से इससे और बातें
निकलकर सामने आतीं , जिससे ज्यादा लोगों को राहत मिलती ।

          मंत्री जी, आज मैं सरकार की एसडीआरएफ नॉर्म्स के  तहत प्रदान की जाने वाली
सहायता राशि की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैदानी इलाकों में जो
मकान नष्ट हो जाते हैं, उनके  लिए 1,20,000 रुपये हैं तथा पहाड़ी इलाकों में 1,30,000
रुपये की सहायता राशि है । जिसका सब कु छ उजड़ जाता है, वह 1,20,000 रुपये
और 1,30,000 रुपये में कु छ नहीं  कर    पाएगा । मेरी आपसे मांग है कि कम से कम
10,00,000 या 15,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाए ।

          मंत्री जी, किसी कारणवश किसी के  घर या झोंपड़ी में आग लगती है, तो उस
नुकसान की भरपाई के  लिए इस विधेयक में कोई ठोस प्रावधान नहीं  है । अगर कोई
व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करने के  लिए सामान इकट्ठा करता है, उधार लेता है,
सोना, चांदी, पैसा इत्यादि है, अगर उसमें आग लग जाए, तो उसको सरकार की तरफ
से कु छ भी नहीं  मिलता है । उसको भी इसके  अंदर सम्मिलित किया जाए । मैं यह भी
कहूंगा कि किसान ने अपनी उपज को स्टोर कर रखा है, जिसको हम लोग खलिहान
बोलते हैं, अगर उस खलिहान में आग लग जाती है, तो उसको भी आपदा के  तहत
शामिल नहीं  किया गया है । मेरी यह मांग है कि उसको भी उसमें शामिल किया जाए ।

          आप कपड़ों की हानि पर 2,500 रुपये दे  रहे हैं । मेरी यह मांग है कि सरकार
न्यूनमत 75 प्रतिशत भुगतान करे  । उसका जितना नुकसान हो, उसका आकलन कराया
जाए और उस व्यक्ति को अधिकतम राशि मिले । अतिवृष्टि या बाढ़, अकाल, शीतलहर
या लू की वजह से भी लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । आप इस संबंध
में भी कु छ करेंगे । सांसद कोष या विधायक कोष से भी, ऐसी परिस्थिति में जहां किसी
भी प्राकृ तिक आपदा से लोगों का नुकसान हुआ है, उससे राहते दें  । वैसे तो सांसद कोष
बहुत कम है, अर्थात् 5 करोड़ रुपये है । राजस्थान में तो एक संसदीय क्षेत्र में कई-कई
विधान सभाएं  हैं, तो कम से कम सांसद कोष बढ़ाया जाए ।

अभी उत्तर प्रदेश के  एक सांसद महोदय ने कहा था कि जहां बाढ़ या कोई
प्राकृ तिक आपदा आती है, तो उस समय आवश्यकता होती है कि हम उसे तुरंत क्या
सहायता दें  । जैसे स्कू ल या सरकारी भवन होता है, उसमें खाने-पीने और दवाइयों की
व्यवस्था करें  । हम उसके  लिए रैन बसेरा बनाएं , ताकि वर्षा के  पानी को रोक सकें  । हम



उनको तुरंत क्या सहायता दें? इसलिए सांसद कोष को बढ़ाया जाए । आप सांसदों को
यह अधिकार दें  कि प्राकृ तिक आपदा के  समय सांसद कु छ मदद कर सकें  । लोग हमारे
पास आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं  कर पाते हैं । आप इसके  अंदर ऐसा प्रावधान
करें  और सांसद कोष को बढ़ाएं  । एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के  नॉर्म्स के
अनुसार मदद करने की सिफारिश करने के  अलावा हम कु छ नहीं  कर सकते हैं । गृह
राज्य मंत्री जी, हर व्यक्ति या सांसद का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं । आप विशेष रूप से
इस बात का भी ध्यान रखिए । लोग हमारी तरफ देखते हैं और हम सरकार की तरफ
देखते हैं ।?.(व्यवधान)

हाल ही में अग्निशमन सेवाओं के  आधुनिकीकरण से जुड़ा मेरा सवाल था, जिसके
जवाब में गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है । अनुच्छे द
243(बी) के  तहत भारतीय संविधान की 12वीं  अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के
रूप में सम्मिलित की गई है । मैं गृह मंत्री जी से यह मांग करूं गा कि ग्राम पंचायतों के
अधिकार क्षेत्र में भी अग्निशमन सेवाओं?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदया, अग्निशमन सेवाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान
बनाया जाए । चूंकि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के
आधुनिकीकरण के  लिए 5,000 करोड़ रुपये के  प्रावधान की सिफारिश की गई थी,
लेकिन गांवों में अग्निशमन सेवाओं की आवश्यक जरूरत है । इसमें जो भी उपखंड और
पंचायत समिति मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में नहीं  हैं, वहां प्रारं भिक तौर पर अग्निशमन
सेवाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान तत्काल करने की जरूरत है ।

          सभापति जी, मैं कु छ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । अगर आप कहें, तो मैं
बोल दूं  , अन्यथा मैं बैठ जाऊं  ।?(व्यवधान) आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली को
मजबूत किया जाए । ताप, लहरों, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान
लगाने के  लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए । वन क्षेत्र बढ़ाने के  लिए
योजनाएं  लागू की जाएं  । औद्योगिक प्रदू षण को रोकने के  लिए सख्त कानून बनाए जाएं
। आपदा के  बाद राहत कार्यों को तेज और व्यवस्थित किया जाए । प्रभावित क्षेत्रों में
पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जाए ।?(व्यवधान)



          राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष है । राजस्थान में खेजड़ी के  वृक्ष की अंधाधुंध कटाई
हो रही    है। वहां बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं । राजस्थान (मरु प्रदेश) की जीवन
धारा खेजड़ी है । आप सोलर ला रहे हैं, नए उद्योग ला रहे हैं, लेकिन खेजड़ी के  वृक्षों को
न काटा जाए । वह छाया के  साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी देता है । सांगरी की जो
सब्जी होती है, वह पूरे  विश्व में फे मस है । आप तो जानते हैं । इन चीजों का विशेष रूप
से ध्यान रखते हुए, इसमें आप लोग बड़े संशोधन करें  । ?(व्यवधान)

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Thank you for the opportunity, Madam. As far
as this Bill is concerned, I must appreciate the Government for getting
the right intent. I really appreciate the intent.   It is absolutely right. But,
the execution of that particular intent is wrong on two or more instances.
For example, the Union Government, with its own resources, cannot
manage any State's disaster because all the force, including men,
material, and knowledge is actually resting with the State Government.
Now, the Central Government is trying to create an overarching body in
the name of making sure that the disaster relief actually reaches to the
common man. But, by centralizing power and unintentional
consequences, there will be a lot of communication gap.   It is because
the local knowledge, the knowledge of the geography, and the
knowledge of the local place, is known by people in the State
Government. So, I urge this particular Government to amend the related
clauses so that their intention actually translates into action.

As far as the disaster management model is concerned, if you see
any success model with respect to disaster management world over, it
has always been a decentralized one.   Take for instance, the examples
of Odisha and Haryana in the last decade when this law was not there. 
In the case of Haryana, hon. Khattar Sir, was there. I want to point out
only one thing here. The Prime Minister, who was the then Chief Minister
of Gujarat during the Bhuj Earthquake, did a fantastic job, not because of
this law, but in spite of this law. So, the Government should take an
example of what he did.   The Government should have to, actually, get



back on time and say that this Bill is not right. So, please take care to,
actually, translate that intention into practice.

Thank you.

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : सम्माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे डिजास्टर
मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके  प्रति आभारी हूं ।
अनिल बलूनी जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां सबसे
ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तथा समय, बेसमय, मौसम, बिना मौसम वहां पर
आपदाएं  आती रहती हैं और मैं अपने बोलने के  अवसर के  लिए कब से इंतजार कर रहा
हूं ।

          महोदया, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि एक क्षेत्र, जहां सबसे बड़ा डिजास्टर
हुआ और मैं कहूं कि जो वायनाड है, उसके  बारे  में कल से चर्चा चल रही है, किं तु मैं
उस विषय में बोलना नहीं  चाहूंगा । इनके  पहले भी जो सांसद थे और जो अभी सांसद हैं,
उनकी संवेदनशीलता को आप, पूरा सदन और पूरा देश समझ सकता है । आपदा
प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है । यह वास्तव में
सजगता, सतर्क ता, राहत, बचाव और पुर्नवास के  समग्र दृष्टिकोण के  साथ लाया गया है ।
मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जल संबंधी आपदाएं , भूवैज्ञानिक संबंधी आपदाएं , जैसे
ओलावृष्टि, बादल फटना, चक्रवात, गर्म पवनें, शीत लहरें , भूस्खलन, भूकम्प,
ज्वालामुखी, मानव निर्मित आपदाएं , जैविक आपदाएं  आती हैं । इस देश में सबसे बड़ी
आपदा आई, वह चीनी बीमारी और महामारी के  रूप में आई । उस समय पूरे  देश ने ही
नहीं , बल्कि पूरी दुनिया ने देखा । ऐसी आपदा के  समय संकटमोचन बनकर या कहें कि
स्पाइडर मैन बनकर पूरी दुनिया में कोई उभरे  हैं तो हमारे  देश के  ऐसे यशस्वी प्रधान
मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिनकी ओर लोग देखते हैं ।

महोदया, आज के वल भारत में ही नहीं , बल्कि जब रूस और यूक्रे न की बात होती
है तो कहते हैं कि इस कृ त्रिम डिजास्टर के  लिए भी विश्वास है, जो इसे समाप्त कर सकते
हैं । चाहे वह जैविक आपदा हो, औद्योगिक आपदा हो, परमाणु आपदा हो, कोविड-19
महामारी से निपटने के  अनुभव के  आधार पर एक से अधिक राज्यों में होने वाली आपदा
या आपदा की आशंका को प्रभावी ढंग से सम्भालने के  उद्देश्य से समन्वय, नियंत्रण
उपाय, निगरानी और पूर्वानुमान, विशेष टीमों की तैनाती, भौतिक संसाधन, पर्याप्त



सार्वजनिक उपाय आदि के  लिए निर्देश जारी करने के  लिए राष्ट्री य कार्यकारी समिति
एनईसी में एक नया कार्य जोड़ा गया है ।

          सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी आपदा के  समय यहां
की लैब को, यहां के  वैज्ञानिकों को सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम यदि किसी ने
किया, तो वह हमारे  प्रधान मंत्री जी ने किया । पहली बार को वैक्सीन और कोविशील्ड
का निर्माण आपदा के  समय हमने        किया । ये तो विदेश की ओर देख रहे थे । ये
विदेशी कं पनी की वकालत कर रहे थे । ऐसे समय में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर
भारत की बात और उसे उठाने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है
।

मिटा दे  अपनी हस्ती को अगर कु छ मर्तबा चाहे

कि दाना ख़ाक में मिलकर गुल-ओ-गुलज़ार होता है ।

          यह माननीय प्रधान मंत्री जी की विशेषता है । हम सब जानते हैं कि वायनाड के
विषय में भी समय से पहले वार्निंग देने का काम किया गया था । मैं सुन रहा था कि
के रल के  लोग और ये विपक्ष के  लोग किस प्रकार से आलोचना कर रहे थे । ये माननीय
प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के  माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही हैं, चूँकि मैं
आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि के दारनाथ के  समय में भी वे गुजरात के  मुख्य मंत्री थे,
लेकिन आपदा में वे वहां पर पहुंचे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था । वहां के  मुख्य
मंत्री ने उनको अनुमति नहीं  दी थी । चाहे सुरंग की बात हो तो उत्तरकाशी के  सिल्क्यारा
सुरंग में फं से 40 मजदू रों को 17 दिनों के  बाद भी सुरक्षित निकाल लिया गया, यह इस
देश के  प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, जिन्होंने यह काम करके  दिखाया । इसके  लिए
मुझे वह पंक्ति याद आती है ।

बाधाएं  आती हैं आएं

घिरें  प्रलय की घोर घटाएं ,

पांव के  नीचे अंगारे

सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं ,

निज हाथों से हंसते-हंसते



आग लगाकर जलना होगा

उन्नत मस्तक उभरा सीना

पीड़ाओं में पलना होगा

कदम मिलाकर चलना होगा ।

          यह माननीय प्रधान मंत्री जी की विशेषता रही है । आज पूरी दुनिया में जब-जब
आपदा आती है तो लोग देश के  प्रधान मंत्री जी की ओर देखते हैं, क्योंकि वे अग्रसर की
भूमिका निभाते हैं ।

          आपदामप हर्तारम दातारं  सर्व सम्पदाम । एक व्यक्ति के  लिए आज हम सबको
गर्व है कि आज यह जो विधेयक आया है, यह आने वाले समय के  लिए आपदाओं को
खत्म करने के  लिए है और जितनी भी इसमें बातें कही गई हैं, वह सब इसके  समाधान
के  लिए है । मैं इसका सब प्रकार से समर्थन करता हूँ ।

*m38 श्री श्यामकु मार दौलत बर्वे (रामटेक) : सभापति महोदया, आपने मुझे आपदा
प्रबंधन संशोधन बिल, 2024 पर बोलने के  लिए अवसर दिया, उसके  लिए मैं आपको
धन्यवाद देता हूँ । आपदा को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के  रूप में परिभाषित
किया जाता है, चाहे वह प्राकृ तिक हो या मानव निर्मित । आपदाओं से मानवीय, भौतिक,
आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान होता हैं । आपदा देश के  आर्थिक, सामाजिक और
मानव विकास क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है । चाहे सन् 1999 में ओडिशा
का सुपर चक्रवात हो, वर्ष 2001 का गुजरात भूकं प हो, वर्ष 2004 में हिंद महासागर में
सुनामी हो, वर्ष 2007 में बिहार बाढ़ आपदा हो, वर्ष 2013 में उत्तराखंड बाढ़ हो, वर्ष
2014 में कश्मीर बाढ़ आपदा हो, वर्ष 2021 में के रल में बाढ़ आपदा हो या वर्ष 2024 में
वायनाड लैंडस्लाइड हो, इस तरह की आपदाएं  हमारे  देश में आई हैं, जिनके  कारण
लाखों लोगों की जानें गई हैं ।

सभापति महोदया, अगर मैं आंकड़ों की बात करुं  तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के
एक नए विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 1970 से 2021 के  बीच 573 जलवायु संबंधी
आपदाओं में लगभग 1,38,377 भारतीयों की मृत्यु हो गई, जो बांग्लादेश के  बाद पूरे
एशिया में दू सरी सबसे बड़ी संख्या है । देश ने देखा कि उत्तराखंड के  सिल्कयारा सुरंग
में जब हमारे  मजदू र फं स गए थे तो उन्हें निकालने में 17 दिन का समय लग गया ।



इसलिए माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि आपदा प्रबंधन में दुनिया के  सबसे अच्छे
आपदा प्रबंधन मॉडल को अपनाया जाए ।

सभापति महोदया, मैं महाराष्ट्र  के  रामटेक लोकसभा से चुन कर आया हूँ और
पिछले 18-20 सालों में महाराष्ट्र  के  अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्राकृ तिक और मानव निर्मित
आपदाएं  आई हैं, उनका आंकड़ा रखना चाहता हूँ । वर्ष 2000 में मुम्बई लैंडस्लाइड में
78 लोगों की जान चली गईं । वर्ष 2014 में मलिन लैंडस्लाइड, पुणे में 151 लोगों की
जान चली गईं ।

वर्ष 2020 के  विदर्भ फ्लड में नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले के
लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए थे । उस समय प्रभावित लोगों के  लिए मुआवजे की
बात की जाती है, उनके  विस्थापन की बात की जाती है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के  बाद
यह पूरा नहीं  होता है । गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के  लोगों को जो
नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा आज तक नहीं  दिया गया है । वर्ष 2021 के  महाराष्ट्र
फ्लड में पश्चिमी महाराष्ट्र  के  13 जिलों में लगभग 209 लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों
लोगों का जीवन प्रभावित हुआ ।

माननीय सभापति महोदया, मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्री जी इस
संशोधन विधेयक के  माध्यम से आपदा प्रबंधन को बहुत ही व्यापक बनाने का काम
करेंगे, लेकिन बहुत सारी कम‍ियां हैं। मैं कु छ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां रखना चाहता हूं
।

सभापति महोदया, यह विधेयक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के  गठन का
प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर
उपाध्यक्ष के  रूप में कार्य करेंगे। यह संरचना समन्वय की चुनौतियां उत्पन्न कर सकती
है, क्योंकि जिला कलेक्टर, जो  अक्सर नगर निगम आयुक्तों से वरिष्ठ होते हैं, उपप्रधान
की भूमिका में होंगे   इस विधेयक में "उभरते हुए जलवायु जोखिम" को शामिल किया
गया है, लेकिन जलवायु-संबंधी आपदाओं में अलग अलग राज्यों में भिन्नताएं  होती हैं,
उन्हें आपदा की अधिसूचित सूची से बाहर रखा गया है । मेरी सलाह है कि माननीय मंत्री
जी राज्यों और भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपदाओं की सूची को व्यापक बनाने का
काम करें  । सरकार इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के  गठन का
प्रावधान करता है । शहरी क्षेत्रों का भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान है, जबकि शहरी
स्थानीय निकाय को जीडीपी का के वल 0.6 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है । इसलिए,



बिल में आवश्यक वित्तीय विकें द्रीकरण की कमी है, जो अधिक समस्याएं  पैदा कर
सकता है ।? (व्यवधान)

सभापति़ महोदया, मेरा आखिरी सुझाव है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के
सेक्शन 31 में यह अनिवार्य है कि सभी जिला आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा । मंत्री जी
से मेरा आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के  लिए सभी जिलों में वहां की भौतिक और
प्राकृ तिक स्थिति के  अनुसार जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाया जाए और इसके  लिए
सभी जिलों को फं ड दे  ।

मैडम, जब भी कोई आपदा जिले में आती है, तो जिला कलेक्टर को ज्यादा से
ज्यादा पावर वहां वित्तीय सहायता देने के  लिए इस बिल में होनी चाह‍िए ताकि वहां तुरंत
स्थानीय लोगों को मदद दी जा सके  । अभी हमारे  एक भाई ने जिस तरह से कहा है कि
कोरोना में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमने देखा है कि कोरोना काल
में लाखों उत्तर भारतीय सड़क पर पैदल जा रहे थे और भूखे मर रहे थे । उनको खाना
खिलाने का काम भारत के  लोगों ने किया ।? (व्यवधान) सरकार ने कोई मदद नहीं  की ।
के न्द्र शासन ने हमेशा भेदभाव किया । जहां विरोधी सत्ता रही है, वहां पर उनको वैक्सीन
के  लिए रोका गया एवं अन्य सारी सुविधाओं को रोकने का काम किया गया । इस बिल
में ऐसा भेदभाव न हो । इसकी पूरी की पूरी खबरदारी ली जाए । मैं आप के  माध्यम से
यही गुजारिश करना चाहूंगा ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam
Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion
on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. I have 22 notices
of amendments. I may kindly be provided a little bit more time so that I
can elucidate the amendment proposals.

                   Madam, the Disaster Management Act, 2005 was one of the
landmark legislations in the legislative history of India. During the UPA
Government led by Dr. Manmohan Singh, the Parliament enacted the
Disaster Management Act of 2005 by invoking Entry-23, Schedule VII of
the Constitution, that is, the Concurrent List - Social Security and Social
Insurance.



          The Act marked a paradigm shift from relief sending response to
prevention and mitigation focused approach establishing the National
Disaster Management Authority, the State Disaster Management
Authorities, and the District Disaster Management Authorities. The
institutional framework was further strengthened by constituting the
National Institute of Disaster Management and also the National Disaster
Response Force. Subsequent to the enactment of this legislation,
revolutionary changes took place and it is seen in addressing and
combating disasters. Absolutely, it was a landmark legislation and we
have seen the experience from 2004 to 2024.

                   Madam, I will confine myself to certain points of the present
amendment Bill 2024, which establishes a comprehensive disaster
database. I fully support it. It is the need of the hour.

          Secondly, the new amendment Bill has a provision for creating a
new authority, namely, the Urban Disaster Management Authorities. I
strongly oppose the suggestion because multiplicity of organisations is
not needed. We are having the National Disaster Management Authority;
we are already having the State Disaster Management Authorities; and
we are also having the District Disaster Management Authorities. Now,
another authority is being created in between. It is not needed at all
because you cannot distinguish between an urban disaster and a rural
disaster. Therefore, I would request the Government to reconsider it. ....
(Interruptions)

18.00 hrs

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट रुकिये ।

माननीय सदस्यगण, अभी मेरे  पास इस विषय पर बोलने वाले सदस्यों की लम्बी
सूची है । यदि सभा की सहमति हो तो इस विषय की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया
जाए?



अनेक माननीय सदस्य : हाँ ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you very much, Madam.

                  My third point is about the creation of State Disaster Response
Force, SDRF. I fully support that.

                   The Bill is giving statutory status to the National Crisis
Management Committee and the High Level Committee. This requires
more clarification.

                   Madam, I have certain reservations about the Bill. I have three
strong objections to the definition clause (2) of the Bill. The first one is
the definition of ?disaster?. The internationally acknowledged definition
of ?disaster? includes wars, communal riots, conflicts etc. India is
signatory to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030, which happened in Japan, and is bound to follow the principles of
the Framework. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-30 defines ?disaster? as follows.

18.01 hrs                         (Shri Awadhesh Prasad in the Chair)

          Mr. Chairperson, disaster is a serious disruption of the functioning
of a community or a society at any scale due to hazards/events leading
to one or more of the following: - human, material, economic and
environmental losses and impacts. This definition does not differentiate
between manmade disaster and natural disaster. By virtue of the
proposed amendment to exclude communal riots, conflicts and law and
order situations will leave the victims outside the purview of any relief
under this Act. Manipur is a typical example. So, that distinction has to be
taken care of.

          The term ?substantial? is not clearly defined in the Bill. It says ?a
calamity, natural or manmade, which results in substantial loss of lives
and human sufferings?. What is the meaning of the term ?substantial??



It is internationally being accepted that if eight persons die, it is to be
considered as a disaster. I would like to know whether ?substantial? is
having any definition or interpretation. I am seeking this clarification from
the hon. Minister.

                   My third objection to the definition clause is that restoration of
livelihood of the affected community is not defined. Mr. Chairperson, Sir,
there are many definitions, like reconstruction, recovery, etc. So many
new amendments have come in the definition clause. Unfortunately, one
thing is deliberately omitted and that is restoration of livelihood of the
affected community. That has not been defined. That has to be defined
along with reconstruction, recovery and rehabilitation. As per the
international conventions, restoration of livelihood is a mandatory
provision and its exclusion will result in further marginalisation of
communities like the fisherfolk as in the coastal areas, they experience
disasters on a regular basis due to coastal erosion.

          The proposed amendment Bill by virtue of Clause 9 omits Sections
12 and 13 of the original Act. None of the Members have so far spoken
about it. I would like to draw the attention of the Chairperson that I have a
very serious objection because Section 13 empowers the National
Disaster Management Authority, in case of disasters of severe
magnitude, to recommend relief in repayment of loans. In Wayanad,
repayment of loans is a big problem and also obtaining of fresh loans is a
problem for the persons affected by disaster. It also says ??on such
concessional terms as may be appropriate?. This relief is being taken
away. Sections 12 and 13 are sought to be omitted. I would request the
hon. Minister to kindly explain this. In this regard, the explanation given in
the Statement of Objects and Reasons is that it belongs to the Finance
Ministry and therefore, it cannot be included in the Bill. How can it be a
logical and justifiable reason by which this relief is being taken away?
That has to be explained by the Minister. A disaster of severe or grave



nature of level three requires to provide the affected persons relief in
regard to repayment of loans, adjustment of loans and allocation or
granting of new loans on concessional rates or waiving of loans. That
benefit is being taken away. So, I would request the hon. Minister to
explain it.

Sir, this is about the National Crisis Management Committee and the
High-Level Committee. I would like to ask this to the hon. Minister. Do we
really need a National Crisis Management Committee for managing the
disasters as there are NDMA and NDRF already functioning effectively?
Kindly see whether the HLC and NCMC be given the statutory status. I
am fully confining to the Bill. So, kindly consider the suggestion also.

The last point is regarding the Urban Disaster Management
Authority. I have already mentioned about it. The very interesting fact ?
the Minister may kindly note ? is that the Chairman is the Municipal
Commissioner of the Urban Disaster Management Authority. The Vice-
Chairman is the District Collector. How is this going to work out for the
Urban Disaster Management Authority? Kindly explain because the
District Collector is having the authority of the whole district. He is acting
as the Vice-Chairman. I do not know how this process will be done. It is
not logical; it is not correct. So, that may also be looked into.

Finally, I am coming to the issue of Wayanad. The Government of
India is saying that the State Government has not properly submitted the
requirement in time. The State Government is alleging that the Central
Government is not allocating the funds. On behalf of the people
belonging to Wayanad and Kerala, we, the Members of Parliament,
unanimously appeal to the Government that this is not the time for having
political controversies. Kindly grant an advance and also consider the
Wayanad disaster seriously. More than 500 people have died. Kindly



consider it as a calamity of severe nature of Level 3 and advance
payment may be allocated. ? (Interruptions)

*m40 श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-
बहुत धन्यवाद ।

          महोदय, मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने के  लिए उठी हूं
। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, इसके  लिए मैं आपको धन्यवाद
देती हूं ।

          महोदय, मैं कोसी में पैदा हुई हूं और बागमती क्षेत्र से सांसद हूं । ये दोनों ही क्षेत्र
बाढ़ की विभीषिका झेलने को अभिशप्त हैं । विगत सितंबर माह के  अंत में मेरे  संसदीय
क्षेत्र शिवहर जिले के  तरियानी छपरा और सीतामढ़ी जिले के  बेलसंड प्रखंड के  मधुकौल
एवं सौली-सिरसिया में बागमती नदी पर बांध टू टने से लाखों लोगों को भीषण त्रासदी का
सामना करना पड़ा । अरबों-खरबों की फसल गई, मकानें, सड़कें , स्कू ल, अस्पताल,
सभी बाढ़ की तबाही की भेंट चढ़ गए ।

          ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बीसों वर्षों से बांध की कोई मरम्मत नहीं  हुई । बांध
की मरम्मत अटल जी के  समय में हुई थी और उससे पहले इंदिरा जी के  समय में हुई थी
। तब से आज तक मरम्मत के  नाम पर सिर्फ  विभाग और संवेदकों की मिलीभगत से
लूटमार और खानापूर्ति ही होती रही है ।

          महोदय, इससे बहुत ज्यादा क्षति हुई है । हमने देखा कि वहां महिलाएं  भूख से
तड़पते बच्चों को गोद में ली हुई थीं , क्योंकि उनके  घरों में पानी भर गया था, उनके  घर
गिर गए थे । वे भूखे बच्चे मां की छाती से चिपके  हुए थे । हमारी सरकार के  द्वारा काफी
कु छ किया गया, लेकिन जितनी तबाही हुई, जितनी क्षति हुई, उसके  सामने यह बिलकु ल
नगण्य है, क्योंकि तबाही बहुत भयानक थी । हम लोगों ने खुद अपने द्वारा भी बहुत कु छ
किया । अगर बांध की मरम्मत हो गई होती, अगर बांध की ठोस मरम्मत रहती, उसका
पक्कीकरण हो गया होता, तो इस तरह की बात नहीं  होती ।

          सभापति महोदय, मैं आपके  माध्यम से कें द्रीय जल संसाधन और आपदा मंत्री से
निवेदन करती हूं कि यह वक्त का तकाज़ा है कि बागमती के  दोनों तटबंधों की पूर्ण
मरम्मत कर उसका पक्कीकरण किया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस भीषण
त्रासदी का सामना नहीं  करना पड़े ।



          महोदय, इसके  साथ ही मैं आपके  माध्यम से यह भी निवेदन करती हूं कि जिस
प्रकार यूपी में चार-चार रेल दावा अधिकरण हैं, लेकिन बिहार जैसे सघन आबादी वाले
राज्य में एकमात्र पटना में ही है । ऐसे में इस अधिकरण की दू सरी शाखा उत्तर बिहार के
समस्तीपुर जिले में खुलवाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि रेल दुर्घटना के  शिकार उत्तर
बिहार के  लोगों को इस सुविधा का आसानी से लाभ मिल सके  ।

          महोदय, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और इस बिल का जनता
दल (यूनाइटेड) की तरफ से पुरजोर समर्थन करती हूं । आपने मुझे बोलने का मौका
दिया, इसके  लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

          जय हिंद ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सभापति जी, मैं इस बिल की मुखालफ़त में
बोलने के  लिए खड़ा हूं । इस बिल में सैक्शन-5 को तरमीम करके  सरकार की तरफ से
बताया जा रहा है कि स्कोप, नेचर, के टेगिरी ऑफ आफिसर्स एं ड एम्प्लाइज को वे खुद
तखरूर कर सकते हैं ।

This is just a cosmetic amendment. If you see Section 5(1), it says
that the National Authority can exercise this power only with the prior
approval of the Central Government. Now, this greatly undermines the
purpose of the amendment. Basically, there is no decentralization.

This Bill fails to set minimum standards and conditions so as to
ensure that it is not filled by bureaucrats with limited knowledge of
disaster relief and mitigation. In Section 18(1), Section (c) has been
added. It requires that the District Plan has to be prepared in accordance
with the National and State Plans. But at the hyper-local level, the local
authorities should retain the power to shape specific measures for
disaster relief, and the local plan should complement the National Plan
and not the other way around.

The current definition of disaster and disaster risk is very restrictive.
It does not include some of the major natural disasters like heat waves
and pollution. Globally, heat waves are accepted as climate-related



disaster given their ramification on ecosystem and human health.
Thousands of people died in our country because of heat wave. Death
due to heat wave should be included in the definition.

The Government of India has our foremost medical research
institutes like ICMR. A study done by Pandey and Anamika has found
that about 17 lakh deaths were attributed to air pollution in India in 2019.
So, this definition of disaster should include air pollution and heat wave.

I would request the Government to examine it, and our country
should have a debate on why we cannot start an academic year in mid-
August. Now, climate change is a reality. As a result of climate change,
heat waves, floods and heavy rainfall are happening in the month of July
and August. This way, we can save human lives and economic loss as
well.

Another important point is that there is always a lag in distribution of
SDRF from three months to a year after the time of disaster or after the
relief is announced. My request to the Government is that as an
immediate measure, the SDRF amount due to the State for a year should
be released at the beginning of the year as most of the calamities like
heat strokes and floods happen between May and October.

The scale of finance under SDRF for relief is ridiculously low. For
example, it is Rs. 60,000 per kilometre for district and rural roads. Who
will make this road with Rs. 60,000? Please tell us. Even for recovery
and reconstruction, the norms are kept at 50 per cent of the SSR of
Government of India projects. It is Rs. 55 lakh per km for roads. Who will
build it with Rs. 55 lakh? No road can be made now. I demand that the
50 per cent clause should be removed and it should be at par with SSR
of NHAI.



Now, coming to PDNA, which is taken to assess the requirement for
recovery and reconstruction with assistance of NDMA, many States like
Kerala, Assam, Sikkim and Himachal have not released the funds under
PDNA, and because of not releasing under the PDNA they cannot go to
multi-lending agencies like the World Bank. The norms for releasing

funds allocated under the SDRF as per the 15th Finance Commission is
70 per cent weightage for previous expenditure and only 15 per cent for
area and population. Now, in my State of Telangana, the previous
Government had not utilised their amount and Rs. 1,300 crore is
outstanding. Now, because of not utilizing it, my present Chief Minister,
Shri Revanth Reddy is being penalized. So, I would request this
Government at the Centre that Governments should not be penalised if
the funds are not spent by the previous Governments. I demand that this
70 per cent should be reduced to 15 per cent and more emphasis should
be on the actual incidents of calamities.

I would like to remind the Government that this FRBM limit of three
per cent is there. Let 0.5 per cent be earmarked for natural disasters.
Climate change is a reality. So, 0.5 per cent should be earmarked in the
FRBM so that the State Governments can go to multi-lending agencies
like the World Bank.

Hon. Minister, Mr. Bandi Sanjay Kumar is sitting over here. In my
State, in August-September, 2023, we had floods and huge rainfall where
Rs. 10,000 crore has been the loss. There were Rs. 2,300 crore worth of
damages to roads alone. Still now, the Government is not releasing the
money. Districts like Mahabubabad, Suryapet, Khammam and Warangal
have suffered huge losses.

                   There has been human loss, cattle loss, and property loss,
especially of Dalit community.

माननीय सभापति : कृ पया अपना भाषण समाप्त करें  ।



SHRI ASADUDDIN OWAISI: On behalf of Telangana, let Mr. Bandi
Sanjay pursue the request made by hon. Chief Minister, Shri Revanth
Reddy.

          Lastly, regarding vacancies in NDRF, there are 14,197 personnel
in service against the sanctioned strength of 18,557. Why are you not
able to stop mudslides and floods which are happening in Himachal
Pradesh, Kerala and Bihar? What are you doing? The NDRF fund is Rs.
1,600 crore. Is Rs. 1,600 crore enough? Why do you not increase it to
Rs. 10,000 crore if money is not an issue for you? Therefore, I oppose
this Bill.

SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): Hon?ble Chairperson,
thank you. Today, I rise to discuss the Disaster Management
(Amendment) Bill, 2024. I would like to draw the attention of this House
towards the calamity faced by the farmers of Maharashtra State. During
July to August, around 25 districts lashed by heavy rains and due to this
natural calamity 1,70,000 hectares of cultivated land got badly affected
and the crops like soyabean and cotton
mainly.                                                   

The situation in Vidarbha and Marathwada regions is really alarming.
Around 97,652 hectares of land and the standing crops are completely
destroyed in Vidarbha.

The farmers of Maharashtra sowed soyabean on 50 lakh hectares of
land this year but due to heavy rainfall in the months of July and August,
2024 when the crops were about to bear the fruits, the crop got totally
devastated.

I would like to share about the drastic condition in Yavatmal district.
Due to the flood like situation, the standing crops on thousands of



hectares of land got washed away completely and 7 persons and 46
cattle also died. Around 415 pucca houses also got damaged.

In Washim district, during February to September, the standing
crops on thousands of acres of land got fully damaged due to heavy
rains. Around 78,457 farmers got affected. During flood, 7 people and 50
cattle drowned in flood water.

18.18 hrs                              (Hon. Speaker in the Chair)

Sir, even after facing such a hardship, no significant help has been
provided to the distressed famers yet. No assistance has been given to
repair the damaged houses. So, the people and farmers have a little
hope for any kind of relief from the Government.

Hundreds of shops and houses got affected due to water logging in
Sandwa, Mandwa, Ghansal, Karla, Pusad, Digras in Yavatmal. Very
fertile black soil is also washed away from farms.

This Disaster Management (Amendment) Bill is very important but
we need to consider a few points. The locals should be included in
decision making process because it can work effectively only after
recognizing the local needs. To carry out an effective disaster
management, we need equipment and manpower. We should focus on
desilting of rivers and nallas as it would help free flow of water. It would
also help to avert the possible losses of lives and properties.

I would like to request the Government to deploy at least two
battalions of NDRF in each district of Maharashtra and also to provide
necessary relief and assistance to the affected people.

With these words, I support this Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र शेखर जी ।



          घड़ी का और समय का ध्यान रखिए । साढ़े  छ: बजे मंत्री जी के  जवाब का समय
है ।

एडवोके ट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके  एक-एक शब्द की
वैल्यू समझता      हूं । अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊं गा ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं , नहीं , आप बोलिए । आपको बोलने के  लिए देश की जनता ने
भेजा है ।

एडवोके ट चन्द्र शेखर   : अध्यक्ष जी, हम आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर विचार
कर रहे हैं, जिसमें मूल अधिनियम की 79 धाराओं में से 51 धाराओं में संशोधन का
प्रस्ताव है ।

हालांकि ये संशोधन आवश्यक हो सकते हैं, परंतु यह तरीका कु छ जटिल हो
सकता है, खासकर नए सदस्यगण के  लिए, मेरे  जैसे के  लिए, जिन्हें मूल अधिनियम और
संशोधन विधेयक दोनों का अध्ययन करना पड़ता है । इससे विधेयक की समझ में
कठिनाई हो सकती है और विधायी प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है । इस संदर्भ में मेरा
सुझाव है कि यदि संशोधन विधेयक के  माध्यम से हम मूल अधिनियम को ही प्रतिस्थापित
करके  एक नया विधेयक प्रस्तुत करें , तो यह न के वल विधेयक को अधिक स्पष्ट और
समझने में आसान बनाएगा, बल्कि लेजिस्लेटिव ड्रा फ्टिंग प्रक्रिया को भी सरल   करेगा ।

वर्तमान में, संविधान की सातवीं  अनुसूची में इसकी स्पष्ट एं ट्री  का उल्लेख नहीं
किया गया है । मंत्रीजी कृ पया यह बताने का कष्ट करें  की वर्तमान विधेयक संविधान की
सातवीं  अनुसूची की किस एं ट्री  में कवर होता है । यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
यदि हम इसे संविधान की सातवीं  अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्ज करते, तो यह विधेयक
लाने का आधार और संसद की विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलती । इसके
बिना यह विधेयक संविधान के  तहत अपनी पूरी वैधता का दावा नहीं  कर सकता है,
जिससे इसके  लागू होने में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि भविष्य में इस प्रकार के  विधेयक लाते समय, संविधान
की सातवीं  अनुसूची में 'आपदा प्रबंधन' के  लिए एक स्पष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाए, ताकि संसद
की विधायी शक्तियां स्पष्ट रहे और विधेयक का औचित्य पूरी तरह से स्थापित हो सके  ।

महोदय, मेरा लीक प्रश्न कें द्र सरकार द्वारा राज्यों को आपदा के  समय धनराशि और
अन्य सहायता प्रदान करने के  तरीके  से संबंधित है । हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई



आपदा आती है, कें द्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के  लिए धनराशि और
सामग्रियाँ भेजती है । हालांकि, यह देखा गया है कि कभी-कभी सरकारें  अपनी पार्टी
शासित राज्यों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को
धनराशि कम, विलंब और भेदभावपूर्ण तरीके  से दी जाती है । इस भेदभाव के  कारण
राजनीतिक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं । विशेषकर जब आपदा की
स्थिति गंभीर होती है तो यह भेदभाव और देरी राज्यों के  लिए और अधिक संकटपूर्ण हो
सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए,
जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा सहायता समान रूप से और
समान मानकों के  आधार पर दी जाए । यदि प्रारं भिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह
सभी राज्यों के  लिए समान हो और किसी भी राज्य को भेदभाव का शिकार न होना पड़े
।

साथ-साथ, विधेयक में ये प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के  साथ अगर Artificial
Intelligence, Remote sensing और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेकनोलॉजी का
इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयोगिता बढ़ा सकते हैं । ऐसा प्रावधान भी विधेयक में हो ।

सरकार एनडीएमए में जो अपना स्पेशलिस्ट स्टाफ रखेगी क्या इन नियुक्तियों में
एससी, एसटी, और ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा?

क्या ये बल सिर्फ  मैनपावर होंगे या आवश्यक राहत सामग्री एवं उपकरणों से भी
लेस होंगे? इन बलों को वितीय संसाधन भी देने होंगे, जिससे ये प्रभावी ढंग से कार्य कर
सके  ।

आपदा प्रबंधन नीति डिजाइनिंग में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के  उन्नयन को शामिल
करके  पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

महोदय, आपदा प्रतिक्रिया कोष में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि आपदा होने के  24
घंटे में ही प्रभावित राज्य/जिला प्रशासन को एक निश्चित प्रारम्भिक जारी हो सके  । जापान
जैसे देशों की तरह 72 घंटे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया योजना को लागू करना चाहिए, ताकि
समय पर बचाव कार्य और कु शल समन्वय सुनिश्चित हो सके  ।

 

जनता और एनजीओ को भी एक्ट के  तहत बनी सभी एजेंसीज के  साथ मिलकर काम
करने की योजना पर बल दिया जाना चाहिए था । किन्तु संशोधन विधेयक में ऐसा कोई



प्रावधान नहीं  दिखता जो की आपदा के  समय नागरिकों, एनजीाअे और सामजिक
संगठनों के  रोल को भी सुनिश्चित करे  । आपदा राहत को नागरिकों के  लीगल राईट
बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए ।

          अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है क‍ि आपदाओं में अपने प्रियजनों और संपत्ति
को खोने वाले व्यक्तियों के  मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के  लिए
मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रमों को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृ त करने की
आवश्यता है ।

          महोदय, वायु प्रदू षण भी एक तरह का डिज़ास्टर है । दिल्ली और एनसीआर के
तमाम क्षेत्रों में बुरे  हालात हैं । हवा ज़हरीली हो गई है । मेट्रो  सिटीज़ में सभी जगह यह
हाल है । इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए । लोगों का जीवन कीमती है । लोग जब
सुरक्षित ही नहीं  रहेंगे तो फिर कै सा जीवन?

          सर, मैं नगीना लोक सभा क्षेत्र से आता हॅूं  । किसानों को हर बार बाढ़ के  कारण
नुकसान होता है । जब वे सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो अधिकारी धमका कर उनको
वापस भेज देते हैं । उनको कोई मुआवज़ा नहीं  मिलता है । मुआवज़े के  नाम पर
खानापूर्ति होती है । सभी लोगों में इस बात की चिंता   है ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूं गा कि जो मांगे हमने इसमें रखी हैं, अगर
उनको जोड़ दिया जाए, तो इसका फायदा आम जनता, किसानों और सभी उन वर्गों को
मिलेगा, जिनके  लिए हम सोचते हैं ।

          सर, भारत बड़ा देश है, बड़ा भू-भाग है । कहीं  बाढ़ है, कहीं  अग्नि है, कहीं  रेत
की समस्या है । तमाम तरह की मुसिबतें यहां हैं । तो मैं आपके  माध्यम से सरकार से
मांग करता हॅूं  क‍ि इस विधेयक को और मज़बूत करें , जिससे इसका लाभ जनता को
मिले ।

          माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके  लिए आपका
धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चन्द्र शेखर जी नए सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने
विधेयक पर बहुत अच्छा बोला है । पड़ोस वाले भी समझ लो । यहां पर आप जैसे लोगों
के  अनुभव का लाभ इनको मिलता है । परंतु आप थोड़ा अनुभव इनको ठीक दीजिए ।



          श्री उमेश पटेल ।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा
प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करने के  लिए सदन में खड़ा हुआ हूं, जो
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना चाहता है । पिछले कु छ वर्षों में
आपदाओं से निपटने के  लिए वैश्विक स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है । आपदा के  बाद
नुकसान के  प्रभावी निगरानी और ऐसे घटनाओं के  रोकथाम में स्थानांतरित हो गया है ।
यह मनुष्य और सामाग्री को समान रूप से भारी नुकसान पहुंचाता है । इन आपदाओं
का प्रभाव हमेशा सभी समुदायों पर नहीं  होता है । कु छ प्राकृ तिक और मानव प्रेरित
कमजोरियों के  संयोजन के  कारण असमान्य रूप से प्रभावित होते हैं । भारतीय मुख्य
भूमि दुनिया की लंबी तट रेखाओं में से एक है, जिसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है ।
इस समुद्रतट का लगभग 2,800 किलोमीटर हिस्सा अरब सागर के  साथ लगता है ।
भारत में पाँच राज्यों और दो कें द्रशासित प्रदेश अरब सागर के  साथ एक सीमा साझा
करते हैं । इसमें मेरा संसदीय क्षेत्र दमन और दीव भी शामिल है ।

          महोदय, मेरे  संसदीय क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत आजीविका के  लिए
मछली पकड़ने पर निर्भर है । उनमें से अधिकांश छोटे स्तर के  मछु आरे  हैं, जिनके  पास
बहुत ही कम परिसंपत्ति है । प्रतिकू ल जलवायु घटना की स्थिति में उनके  ट्रॉ लर,
नौकाओं, मछली पकड़ने के  जाल बह जाने या मरम्मत से परे  क्षतिग्रस्त होने की संभावना
होती है । इन घटनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव शायद अधिक चिंताजनक है । इनमें से
अधिकांश आजीविका के  नुकसान से कभी उबर नहीं  सकते हैं ।

          महोदय, आखिरी में जब तौकते तूफान आया था और हमारे  प्रदेश के  दीव में इस
तौकते तूफान की वजह से मछु आरों को भारी नुकसान पहुंचा था । अभी तक उन
मछु आरों के  नुकसान की भरपाई  प्रशासन की ओर से नहीं  हुई है । इसके  चलते प्रदेश
के  मछु आरे  अभी भी उस नुकसान से उबर नहीं  पाए हैं । मैं इस सभा के  सम्मानित
सदस्यों के  समक्ष एक विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

          महोदय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दमन और दीव को चक्रवात जोखिमों
के  लिए अत्यधिक संवेदनशील जिलों में वर्गीकृ त किया है । लेकिन, इस संघ राज्य क्षेत्र में
कोई निगरानी कें द्र नहीं  है । इसके  साथ ही दमन और दीव में या इसके  आसपास के  क्षेत्र
में राष्ट्री य आपदा प्रतिक्रिया बल की कोई ईकाई नहीं  है । हमें यह समझने की जरुरत है
कि मेरे  अपने संसदीय क्षेत्र सहित कु छ स्थानों का परिदृश्य ऐसा है कि यदि प्रतिकू ल



जलवायु घटनाओं के  कारण कु छ पुल और सड़कें  अनुपयोगी हो जाती हैं तो पूरा क्षेत्र
पड़ोसी जिलों से दुर्गम हो सकता है । ऐसी स्थिति में राहत और पुनर्वास के  प्रयासों को
गंभीर रूप से विफल किया जा सकता है । इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यंत
महत्वपूर्ण है कि आपदा राहत कर्मियों को भेजा जा सकें  ताकि लोगों की जान-माल
बचाया जा सके  ।

          महोदय, मैं कें द्र सरकार से दमन और दीव में एक-एक निगरानी स्टेशन और
एक-एक एनडीआरएफ इकाई स्थापित करने का आग्रह करता हूं ।

          महोदय, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं । दमन और दीव मेरा संसदीय
क्षेत्र है और वहां मेरा निवास स्थान भी है । वहां पर दमन गंगा नदी आई हुई है । अब वह
काफी प्रदू षित हो चुकी है । अगर आप गूगल मैप से देखेंगे तो यह नदी पूरी तरह से
काली दिखती है ।? (व्यवधान)

          महोदय, अब मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं । मैं आपके  माध्यम से निवेदन
करना चाहता हूं कि वापी, गुजरात से जो के मिकल वाला पानी हमारे  यहां के  दरिया और
समुद्र में छोड़ा जाता है, उसे बंद कराया जाए । इसके  साथ ही मैं इस बिल का समर्थन
करता हूं । धन्यवाद ।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा (सिक्किम) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । डिजास्टर मैनेजमेंट
(अमेंडमेंट) बिल 2024 का समर्थन करते हुए और आपकी अनुमति लेते हुए मैं यहां
एक-दो बात रखना चाहता हूं ।

          महोदय, मैं सिक्किम को रिप्रेजेंट करता हूं । सिक्किम हमेशा से ही अच्छे  इश्यूज
और कॉज के  लिए न्यूज में आया है । लेकिन, रिसेन्ट्ली अक्टू बर, 2023 में तीस्ता में जो
फ्लैश फ्लड हुआ, उसकी वजह से भी सिक्किम न्यूज में आया । सिक्किम इन आपदाओं
से लड़ते हुए आगे बढ़ा है । वर्ष 2011 में अर्थक्वे क और लैंडस्लाइड हुआ था । Sikkim
is well-known for these disasters. इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जो अमेंडमेंट लाया
गया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही टाइमली अमेंडमेंट      है । इसमें डिसेन्ट्र लाइज
करने की कोशिश की गई है । This is a very welcome move. इसलिए, हम इस
बिल का समर्थन भी करते हैं । इस अमेंडमेंट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया गया
है, इसमें एनडीएमए और एसडीएमए दोनों को मैनडेट किया गया है । मुझे लगता है कि
स्टेट का जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको ज्यादा मैनडेट देनी चाहिए ।



          India is such a diverse country. इसमें बहुत से जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं
और सबका अपना-अपना डिजास्टर एक्सपीरियंस है । इसमें विशेषकर लोकल
रिप्रेजेंटेटिव्स को, विधायक को, माननीय पंचायतगण को, जिला पंचायतगण को
डिसीजन मेकिं ग बॉडी में कहीं  न कहीं  इंक्लूड करना चाहिए ।

तीस्ता फ्लड के  एक्सपीरियंस से हमने देखा कि विभिन्न रूरल एरियाज़ में डिजास्टर
हुआ, अर्बन एरिया में भी डिजास्टर हुआ, तो जो इस बिल में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी लाने का डिसीजन लिया है, this is a very welcome step. इसको और
अच्छे  से इंप्लीमेंट करने के  लिए विभिन्न जियोग्राफिकल एरियाज़ को भी कं सीडर करना
चाहिए । We have coastal areas. We also have mountainous areas.
गंगटोक, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब मांउटेनियस एरियाज़ में आते हैं । इनकी अपनी
यूनीक प्रॉब्लम्स होती हैं । ऐसे ही प्लेन एरिया के  बड़े-बड़े शहर, जैसे दिल्ली हो, पुणे, इन
सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं । इसको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो अच्छा रहेगा ।

स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, यह बहुत पहले
होना चाहिए था । हम यह नहीं  कहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने काम नहीं  किया,
लेकिन जब डिफरेंट जियोग्राफिकल लोके शन में इस तरह का डिजास्टर होता है तो
एनडीआरएफ का उस स्पेशलाइजेशन में काम करने का कई जगहों पर एक्सपीरियंस
नहीं  रहता ।

एसडीआरएफ जो बनेगा, उसे अगर जियोग्राफी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में ट्रें ड
किया जाए तो मुझे लगता है कि डिजास्टर म‍िटिगेशन में एफीशिएं सी और भी ज्यादा
आएगी और इंप्लीमेंटेशन के  टाइम में इसको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा ।

          अध्यक्ष महोदय, डेटा बेस बनाने का जो प्रावधान इस बिल में लाया गया है, यह
बहुत ही इंपोर्टेंट है, because climate change is a reality now. क्लाइमेट चेंज का
एडवर्स इफे क्ट हम अब देखने और एक्सपीरियंस करने लगे हैं । If we have a proper
database, then we will be able to mitigate it. इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है क‍ि
डेटा बेस रखने के  लिए नेशनल लेवल में मैनडेट किया गया है, एनडीएमए, एसडीएमए
को मैनडेट किया गया है । इसके  साथ-साथ, ऑटोनामस इंस्टीट्यूशन्स जो विभिन्न जगहों
पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ऐसे विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स को
भी मैनडेट कर देना चाहिए । जब इसका एनालिस‍िस हो, तब के वल गवर्नमेंट के  डेटा
को ही न लेकर, ऐसे ऑटोनामस इंस्टीट्यूशन के  डेटा को साथ में लेकर एनालिसिस



किया जाए तो यह सेल्फ करे क्टिंग मेजर हो जाएगा । This will actually help कि
मिटिगेशन प्रोसेस और भी एफीशिएं ट तरीके  से लाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, हमें के वल डिजास्टर मिटिगेशन को ही न सोचकर प्रिवेंटिव मेजर्स
में भी जाना है । क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से
ग्लेशियल लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं । इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में अभी भी
बहुत खतरा बना हुआ है । इसको भी मिटिगेट करने के  लिए कु छ न कु छ प्रावधान
करना चाहिए । अगर इसका ठीक से मिटिगेशन नहीं  हुआ तो के वल हिमालयन रीजन में
ही नहीं , इसकी वजह से बिहार, असम, नार्थ-इंडियन प्लेन्स जितने हैं, वहां भी फ्लडिंग
होने के  चांस और बढ़ जाएं गे । हम इसका मिटिगेशन करते रह जाएं गे । हम अगर
प्रिवेंटिव मेजर में जाएं गे तो यह और भी अच्छा होगा ।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आपदा
प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके  लिए धन्यवाद । मेरा
राज्‍य महाराष्ट्र , खासकर मेरा निर्वाचन क्षेत्र सांगली लगातार आपदा से जूझ रहा है, चाहे
बाढ़ हो, अकाल हो या अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान हो । हम इस विधेयक की तरफ
बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे थे कि इसमें बहुत कु छ होगा, लेकिन दुर्भाग्य से बताना
चाहता हूं कि इस विधेयक से थोड़ी निराशा हुई । ?The devil lies in the detail?. इस
बिल को देखा जाए तो कें द्र सरकार चाहती है कि सारे  राज्य हमेशा कें द्र शासन के  सामने
हाथ फै लाते रहें । क्लॉज 37 में कं पंसैशन या मुआवजा शब्द निकालकर क्या पीड़ितों का
अधिकार निकालने की कोशिश हो रही है, क्या आप बता सकते हैं?

स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्शन और रीजन में कहा कि सरकार मुआवजा नहीं  सिर्फ  राहत देती है
। क्या जिम्मेदारी झटकने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है । मेरे  निर्वाचन क्षेत्र
में बाढ़ के  कारण नाव से बाहर निकलने में नाव पलट गई जिसके  कारण 17 लोगों की
मौत हुई । इन 17 लोगों के  परिवार को आप क्या राहत दोगे? उन्हें मुआवजा की जरूरत
है, क्या मुआवजा देना सरकार का काम नहीं  है । अतिवृष्टि के  कारण, बादल फटने के
कारण बहुत लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है । क्या उनको मुआवजा देना सरकार
की जिम्मेदारी नहीं  है? गाय और भैंस, जिन पर हम जीते हैं, नदी की बाढ़ उसको बहा
कर ले गई । क्या उनको मुआवजा देना सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं  समझती है ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Disaster fund disbursement cannot be discretionary.
But this Bill further centralizes an already heavily centralized disaster



management system. while I appreciate आपने अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी की स्थापना की । यह आपने बहुत अच्छा कदम उठाया । इस बिल में जो बाढ़
का कारण है, इंटर स्टेट डैम में फर्क  होता है, इंटर स्टेट डैम का कं ट्रो ल भी इस बिल में
लाते तो बहुत सुविधा हो जाती । कु छ इन्फ्रास्ट्र क्चर क्रिएट करते, जहां ज्यादा बाढ़ आती
है, ज्यादा नुकसान होता है, वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के  जल्दी आने के  लिए
रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट हों । सांगली में आज भी एयरपोर्ट का निर्माण नहीं  हो पाया है
। कई माननीय सदस्यों ने बताया,   Prevention is better than cure.   पन्द्रहवें
फाइनेंस कमीशन में बताया गया है कि कम से कम 10 फीसदी निधि राज्य शासन को
डिजास्टर के  लिए रखना चाहिए । ये कॉमन पूल का पैसा है, कॉमन पूल का पैसा अगर
आज यह हो जाता है तो बहुत फायदा हो जाता । मराठी में एक कहावत है, बैल गेला नि
झोपा के ला, मर जाने के  बाद अपना इलाज कर रहे हैं, मरे  हुए आदमी को सीपीआर देने
की कोशिश कर रहे हैं ।

एनडीएमए को एक अलग डिपार्टमेंट का स्टेट्स दे  देते तो शायद बहुत अच्छा हो
जाता । एनडीएमए को हप्ते में सात दिन काम करने की बहुत जरूरत है । अगर एक
वाइस चेयरमैन का पद निर्माण हो जाता तो वहां पर स्वतंत्र लीडरशिप का निर्माण कर
सकते थे । एनडीएमए में चार सदस्य ही काम करते हैं, पहले छह-सात सदस्य काम
करते थे । एनडीएमए में फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रे टिव पावर यहां नहीं  दिख रही है ।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को रि-विजिट किया जाए । डिजास्टर
मैनेजमेंट के  लिए जो फ्रे मवर्क  तैयार किया जाएगा, वह प्रो-एक्टिव हो, वह रिएक्टिव न
हो, लोकल बॉडी और स्टेट को इम्पावरड किया जाए । धन्यवाद ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you Sir for giving me this opportunity.

          Sir, this is an important legislation. So many senior Members have
also mentioned about the matter related to climate change. Climate
change is the major concern nowadays we are facing.

          Sir, we cannot predict where cloud burst is happening, what is the
impact of that. We witnessed it on several occasions. And about the
precautionary measures and the crisis management, in the part of the
disaster management, there is a definite fault.



          In Wayanad, if you could have evacuated more than 3000 people
before the disaster, everybody would have been saved. That is the
reality. So, in that part, inter-departmental coordination is very much
beneficial. For that purpose, we have to face the disaster management.
For my first submission here disaster management should have been
formed as a full-fledged department. This department should function on
24x7 basis from top to bottom level.

                   Sir, in my district, I had an experience.   My district Idukki is a
disaster-prone area but even now, there is no deputy collector appointed.
That is another disaster thing we are facing now.

                   So, inter-departmental coordination and disaster management
system should be formed as a special department. That is my first point.

          In this legislation, Clause 23 is about the creation of urban disaster
management. Everybody has mentioned about it. Creation of urban
disaster management authority will be a bureaucratic hurdle. It will be a
clash between the disaster management authority and the other
management authorities. I think the Government will take note of it.

                   My second point is about Clause 26. It seeks to insert a new
section about a State disaster response force and there is no provision
for funding. How will it run? Everybody has submitted their anxieties
about that thing.

My third point is that Clauses 30, 31 and 32 continuously emphasise
on the creation of urban authority. There is no mention of creating any
rural authority. Major disasters are happening in rural areas. Where is
Mundakkai? Where is Chooralmala? They are in rural areas. So, our
panchayats and block panchayats must be equipped fully.

This Government is not at all bothered about the rural areas. That is
why we, Kerala MPs, held a meeting with the hon. Home Minister. But



nothing has been provided by the Central Government to Wayanad
people. Our local self-Governments should be equipped for disaster
management and for funding also ? (Interruptions) Sir, I am concluding.

माननीय अध्यक्ष: आपको तीन मिनट का समय दे  चुके  हैं ।

? (व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE: There is a provision about threatening
disaster.

माननीय अध्यक्ष: क्या आप 15 सैकिं ड में कन्कलूड कर रहे हैं?

? (व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, just one minute. Mullaperiyar dam is in
my constituency. I want to know whether the dam burst comes under the
provision of threatening disaster or not. The Government has to give the
answer. If anything happens to the Mullaperiyar dam, lakhs and lakhs of
people will be the victims ? (Interruptions) So, we want a clear-cut
definition of threatening disaster.

माननीय अध्यक्ष: श्री आनंद भदौरिया ।

? (व्यवधान)

*m48 श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के  माध्यम से
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी गहरी आपत्तियां और वाजिब
चिंताएं  प्रकट करना चाहता हूं ।

          मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं क‍ि वह ऐसे गंभीर विषय पर, जलवायु परिवर्तन
और मानव निर्मित आपदाओं के  बढ़ते दुष्प्रभाव के  कारण आपदा प्रबंधन जैसे विधेयक
पर संशोधन लेकर आई  है । अगर तमाम लोगों के , आईआईटीयन्स के , विश्वविद्यालय के
प्रोफे सर्स, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता के  और जनप्रतिनिधियों के  सुझाव लिए गए
होते तो शायद यह अमेंडमेंट और ज्यादा बेहतर होता ।



माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कै से पता कि सुझाव नहीं  लिए, सबसे
सुझाव लिए हैं । इसके  बारे  में माननीय मंत्री जी बताएं गे ।

? (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया : महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर में बताएं गे तो ज्यादा अच्छा होगा
।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के  पश्चात् क्लाज़ 23 में सब-सैक्शन 2
लाया जा रहा है, इसके  तहत एनडीएमए और एसडीएमए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के
स्थान पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी । यह कहीं  न कहीं  फे डरल स्ट्र क्चर पर
हमला होगा और जो राय आनी चाहिए थी, वह नहीं  आ पाएगी ।

दू सरा इश्यू है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है जो नगर
निगम आयुक्त के  अंडर काम करेगी और डीएम वाइस चेयरमैन होंगे । अब सवाल यह
है क‍ि पहले से कमजोर एसडीएमए को और कमजोर किया जा रहा है और इस तरह
एसडीएमए के वल रूरल एरिया की अथॉरिटी बनकर रह जाएगी । अगर हम उत्तर प्रदेश
के  संदर्भ में बात करें  तो महानगरों में नगर निगम अलग प्लान तैयार करेगी और
एसडीएमए अलग प्लान तैयार करेगी, इसमें कहीं  न कहीं  कोलेप्स होगा इसलिए हम
इसके  गठन का विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष जी, विकसित देशों में एक रुपये में से 80 पैसे प्री-डिजास्टर पर खर्च होता है
लेकिन हमारे  यहां पोस्ट डिजास्टर पर 80 पैसे खर्च होते हैं और इसे आपदा आने के  बाद
मुआवजा राशि बांटने में खर्च करते हैं । क्या हमें प्री-डिजास्टर पर और ज्यादा ध्यान देने
की जरूरत नहीं  है? मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके
साथ ही मैं एनडीएमए और एसडीएमए में आईआईटीएन्स को, विश्वविद्यालय और जन
प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष जी, साथ ही साथ इस एक्ट के  द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर क्या हम
आपदा रहित प्रदेश प्रदेश बनाने की तरफ आगे नहीं  बढ़ सकते हैं? उदाहरण के  लिए
उत्तर प्रदेश में सुनामी नहीं  आती है, भूस्खलन नहीं  होता है, पहाड़ नहीं  गिरते हैं, इसलिए
मेरी प्रार्थना है कि बाढ़ उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या है । ग्रामीण इलाकों में आग लगना
भी उत्तर प्रदेश की एक समस्या है । क्या फायर ब्रिगेड टीम सही समय पर पहुंचती है?
जब पूरा का पूरा आशियाना उजड़ जाता है, तब फायर ब्रिगेड पहुंचती है । क्या समय



कम करने पर हमें ध्यान नहीं  देना चाहिए? हमें पता है कि हर साल बाढ़ कब आती है,
इसलिए बाढ़ आने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, बांध बनाने चाहिए, बाढ़ का
स्थायी हल निकालना चाहिए, जिससे हमारे  धौरहरा लोक सभा क्षेत्र के  प्रभावित इलाकों
में बाढ़ की रोकथाम की जा सके  ।

महोदय, अंत में मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप कवि हैं? यहां कवि सम्मलेन नहीं  हो रहा है ।

श्री आनंद भदौरिया : हुजूर आते आते बहुत देर कर दी ।

                             मसीहा मेरे  तुमने बीमार-ए-गम की,

                             दवा लाते-लाते बहुत देर कर दी ।

          अत: पूरा इंतजाम करिए । प्री-डिजास्टर पर ज्यादा काम करिए ।

धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2005 के  इस आपदा संशोधन
विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, श्री नित्यानंद जी
को धन्यवाद देता हूं कि वर्ष 2005 के  बाद आज 19 साल बाद एक ऐसा संशोधन
विधेयक आया है, जो संशोधन विधेयक पूरे  देश की आपदाओं के  बारे  में चिंता कर रहा
है, मानव जनित आपदाओं के  बारे  में चिंता कर रहा है, दंगा-फसाद के  बारे  में चिंता कर
रहा है, पहाड़ी राज्यों के  बारे  में चिंता कर रहा है । इस विधेयक की 40 धाराओं में
संशोधन किया गया है । इस विधेयक की दो धाराओं का लोपन किया गया है । इस
विधेयक की 4 धाराओं की जगह नई धारा लाई गई है । मैं कहना चाहता हूं कि इस
सदन में भी एक आपदा प्रबंधन विभाग बनना चाहिए । पिछले सात दिनों से ये इस सदन
को चलने नहीं  दे  रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आप कृ पया विधेयक पर बोलें । यहां की आपदा को मैं देख लूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल : सर, मैं आपदा प्रबंधन पर बोलने के  लिए मैं सात दिनों से
इंतजार कर रहा था । 7 दिन बाद नंबर आया है ।



माननीय अध्यक्ष : यह जिम्मा मेरा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, आखिर विरोध किस बात का है? सिर्फ
इनकी धाराओं में संशोधन किया गया है, तो राज्यों को, जिलों को पावर देने के  लिए
किया गया है । मैं शहर से आता हूं । शहर का विकास प्राधिकरण बन रहा है, क्योंकि
शहर की समस्याएं  अलग होती हैं । शहर में डिजास्टर अलग प्रकार का होता है । वहां
दंगे-फसाद होते हैं, आग लगती है । उसके  बारे  में पहली बार शहरी विकास प्राधिकरण,
राष्ट्री य विकास प्राधिकरण होगा । उसके  बाद राज्य प्राधिकरण, उसके  बाद जिला
प्राधिकरण होगा, उसके  बाद नगरीय प्राधिकरण होगा । इन चार प्राधिकरणों को पूरी
सहायता देने का काम कें द्रीय प्राधिकरण करेगा । आपदा मोचन निधि होगी । यह निधि
कें द्र, राज्य, जिलों व नगरीय प्रशासन के  लिए भी होगी । आपदा मोचन बल कें द्र, राज्य,
जिलों, शहरों में होगा । इस हेतु पूर्व में तैयारी करने के  लिए योजनाओं की घोषणा की
गई है ।

महोदय, अभी बात की जा रही थी कि पहले से तैयारी होनी चाहिए । इस विधेयक
में यही तो लाया गया है कि पहले से तैयारी होनी चाहिए । इसमें 342 विश्वविद्यालयों को
शामिल किया गया है । प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, पूर्व सूचना, निवारण, समय और क्षमता
निर्माण इसके  माध्यम से होने वाले हैं । 15वें वित्त आयोग के  निर्देश के  आधार पर यह
विधेयक लाया गया है । मोदी जी की पूरे  देश के  लिए जो चिंता है, उस चिंता को दू र
करने हेतु यह विधेयक लाया गया है । अगर आप देखें, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2024
तक आपदाओं में मरने वालों की संख्या 80 प्रतिशत कम हुई है । मैं इसके  लिए मोदी जी
को, अमित शाह जी को, श्री नित्यानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

          महोदय, जो राष्ट्री य प्राधिकरण होगा, उसका 3 वर्ष में पुनरावलोकन होगा ।

                   पांच साल में उसको अद्यतन किया जाएगा । इसी प्रकार से राज्य के  जो
प्राधिकरण होंगे, उसमें भी तीन साल और पांच साल में पुनर्विलोकन होगा । जो कें द्रीय
प्राधिकरण होगा, उसमें हर राज्य के  डीजीपी मेम्बर होंगे । अगर डीजीपी मेम्बर होंगे तो
उन राज्यों को सहायता पहुंचाने में बहुत आसानी होगी ।

          अध्यक्ष महोदय, जो नगरीय विकास प्राधिकरण होगा, नगरीय विकास प्राधिकरण
के  माध्यम से जो शहरों की आपदा है, उसके  निराकरण के  लिए जो सहायता है ?
(व्यवधान) ये उसका विरोध कर रहे हैं । मैंने विपक्ष के  सभी नेताओं को सुना है । आखिर



आप शहरों का विकास क्यों नहीं  चाहते हैं? गाँव की आपदा अलग प्रकार की होती है
और शहरों की आपदा अलग प्रकार की होती है । भारत सिर्फ  अपदाओं के  मामले में
अपने देश के  लिए काम नहीं  कर रहा है । हमारे  छत्तीसगढ़ में खनन का क्षेत्र है, वहां पर
उद्योग, जंगल, पहाड़ और जंगली-जानवर हैं । वहां पर हाथियों के  कारण प्रॉब्लम है ।
वहां पर नक्सलवाद के  कारण प्रॉब्लम है । वहां पर सीमेंट उद्योग है । मैं माननीय मंत्री
जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि छत्तीसगढ़ से बहुत रेवेन्यू प्राप्त होता है,
अगर आप छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे तो छत्तीसगढ़ को उसके
माध्यम से फायदा मिलेगा ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी के  नेतृत्व में अब तक
320 विश्वविद्यालयों में नेटवर्क  स्थापित किया गया है । आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी
दिया जा रहा है । एक लाख से ज्यादा सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने की
योजना बनाई गई है ।

माननीय अध्यक्ष: यह सब तो माननीय मंत्री जी बता देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके एस और
बीएसजी के  माध्यम से 2 लाख 37 हजार आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा
गया है ।

          अध्यक्ष महोदय, क्षमता निर्माण के  लिए 24,007 सरकारी अधिकारी और 925
क्षमता निर्माण प्रशिक्षकों के  माध्यम से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है ।

                   मैं आपके  माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में 5000 करोड़ रुपये
क्षमता निर्माण के  लिए जारी किए गए । भूस्खलन के  लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए
गए । भूस्खलन से संबंधित राज्यों, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के  लिए
150 करोड़ रुपये जारी किए गए । शहरी बाढ़ जोखिम के  लिए 3,075 करोड़ रुपये
जारी किए गए । इस प्रकार से राज्य सरकारें  माननीय मोदी जी के  नेतृत्व में और
माननीय अमित शाह जी के  नेतृत्व में लगतार आपदाओं के  प्रबंधन के  लिए काम कर
रही हैं ।

          अंत में, माननीय मंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को
धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक आपदा प्रबंधन संस्थान खोला
जाए, जो छत्तीसगढ़ के  विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे  सके  और वहां पर नक्सल



गतिविधियों का सामना करने, बाढ़ से सामना करने और दंगों से सामना करने के  काम
को यह पूरा सके  ।

                   माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सरकार को इस
विधेयक को लाने के  लिए बहुत-बहुत बधाई ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,
2024 पर यहां 50 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । उन्होंने अपने विचार से सदन
को और देश को अवगत कराया है । माननीय शशि थरूर जी से लेकर माननीय
बृजमोहन अग्रवाल जी तक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं ।   

          महादेय, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोक सभा के  समक्ष 2
अगस्त, 2024 को प्रस्तुत किया गया था । आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में
संविधान की सातवीं  अनुसूची के  ?सूची III ? कॉन्‍करेंट लिस्ट? की एं ट्री -23 के  प्रावधानों
को लागू करके  अधिनियमित किया गया        था । पिछले कई घंटों से इस विधेयक पर
इस महान सदन में चर्चा हुई है । मैं इस माननीय सदन को इस संशोधन विधेयक के
कु छ महत्वपूर्ण पहलूओं के  बारे  में बताना चाहूंगा । यह संशोधन विधेयक कें द्र, राज्य
और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और
एकरूपता लाकर मजबूत करने के  लिए है । 

          महोदय, जब तक किसी की भूमिका निर्धारित नहीं  होती है और सभी की अपनी
भूमिका में आपदा प्रबंधन की सोच और विचार के  साथ एकरूपता नहीं  लाएं गे, तब तक
आपदा प्रबंधन को मजबूत नहीं  किया जा सकता है । नेशनल क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी
और हाई लेवल कमेटी को भी वैधानिक दर्जा प्रदान करना है । कई सदस्यों ने इस पर
चिंता व्यक्त की है, मैं उसके  बारे  में बाद में बताऊं गा ।

          15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के  साथ अधिनियम के  प्रावधानों को अलाईन
करने के  उद्देश्यों पर सार्थक चर्चा की गई है । आपदा प्रबंधन के  क्षेत्र में कार्य करने वाले
विभिन्न सरकारी संगठनों के  कामकाज में अधिक ट्रां सपैरेसी, रिस्पॉन्सबिलिटी,
एफिशियंसी और सिनर्जी लाने वाले ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने के  लिए आज
यह महान सदन विचार कर रहा है ।    

          वर्तमान अधिनियम का इतिहास और उसकी संवैधानिक स्थिति पर भी कई लोगों
ने बात कही है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष



2005 में भारत में आपदा प्रबंधन के  लिए एक फ्रे मवर्क  बनाने के  लिए अधिनियमित
किया गया था । इसके  तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए), स्टेट
डिजास्टर   मैनेजमेंट   अथारिटी   (एसडीएमए) और   डिस्ट्रि क्ट   डिजास्टर   मैनेजमेंट
अथॉरिटी (डीडीएमए) का गठन किया गया था, जो के न्द्र और राज्य सरकार के  समन्वय
से आपदा प्रबंधन और उससे जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं ।

          इसके  साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एं ड मिटिगेशन फं ड और राज्य
तथा जिला स्तर पर इस तरह के  फं ड्स की स्थापना का प्रावधान था । आज बदली हुई
परिस्थितियों और जरूरतों के  लिए इस अधिनियम में संशोधन करना बहुत ही आवश्यक
महसूस किया गया है । इसके  क्रियान्वयन की सीमाओं और समस्याओं को ध्यान में
रखते हुए, इसकी समीक्षा में संशोधन करने हेतु कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इस पर
बहुत कम विचार किया गया है । कई अन्य लोगों की सलाह ली जानी चाहिए थी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उसके  संबंध में कहना चाहूंगा कि मार्च, 2011 में एक टास्क
फोर्स का गठन किया गया था, जिसने मार्च, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । सभी
स्टेकहोल्डर्स के  परामर्श के  साथ-साथ रिपोर्ट को तब की सरकार और सैद्धांतिक रूप से
स्वीकार कर लिया गया, जो व्यापक परामर्श के  पश्चात् हुआ है । इसके  पश्चात् जून,
2019 में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर कै बिनेट नोट सभी राज्यों से चर्चा के
उपरान्त  कै बिनेट के  विचार हेतु भेजा गया था । परंतु 18 मार्च, 2020 को वह वापस ले
लिया गया था, जिसका कारण कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदा, मैनमेड डिजास्टर,
आग लगने से संबंधित आपदाएं  और प्राकृ तिक आपदाओं की रोकथाम, समन की तैयारी
और मोचन के  विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकें  । आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
की फिर से विस्तृत समीक्षा की जाए, उसमें यह विचार आया था ।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के  जो मुख्य बिंदु हैं, हमारा भारत देश
पहाड़ों, मैदानों और अनगिनत प्राकृ तिक विपदाओं के  साथ-साथ विभिन्न कृ षि जलवायु,
जल-मौसम और जीवमंडल के  कारण प्रभावित होता है । अपना देश स्वाभाविक रूप से
आपदाओं के  प्रति संवेदनशील है और सबको इसके  प्रति संवेदनशील होना भी चाहिए ।
इसी उद्देश्य से आपदा प्रबंधन के  क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकार के  अलग-अलग संगठनों
की भूमिका में अधिक स्पष्टता और समन्वय लाना आवश्यक है, ताकि आपदा के  दौरान
अधिक प्रभावी प्रबंधन किया जा सके  । 
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          इस अधिनियम के  पहले गठित कु छ संगठनों जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट
कमेटी और हाई लेवल कमेटी के  लिए वैधानिक प्रावधान भी किया गया था । इसमें
शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के  सृजन के  लिए प्रावधान करना, एनडीएमए और
एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्री य और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के
सृजन करने के  लिए प्रावधान करना भी है । इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के
साथ अधिनियम के  प्रावधानों को संरे खित करना है । मोदी सरकार के  नेतृत्व में
डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव की जरूरत के  रूप में आया है और माननीय
प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के  नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के  लिए एक
समग्र और एकीकृ त दृष्टिकोण लाया गया है । यह राहत के न्द्रित तथा रिएक्शनरी
दृष्टिकोण से हटकर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर
रिस्क रिडक्शन के  साथ लाया गया है ।

                   महोदय, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं । अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी
आधारित राष्ट्री य आपदा प्रबंधन योजना का पहले से तैनाती रेस्पॉन्स फोर्स, आपदा निधि
का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और
इन सब पर मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी के  नेतृत्‍व में काफी संपूर्णता के  साथ काम
किया है तथा इसके  सफल परिणाम भी आए हैं । मैं इन संशोधनों को बेहतर चर्चा के
उद्देश्य से चार श्रेणी में विभाजित करना उचित समझता हूं । एक ट्रां सपेरेंसी, दू सरा
रेस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा एफिशिएं सी और सिनर्जी की जो बात मैंने कही है, उस पर
जोर देना है । मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सारी बातें ट्रां सपेरेंसी की हैं, फिर
आज आरोप लगाए गए हैं कि भेदभाव किया जाता है और पारदर्शिता नहीं  है तथा इसके
परिणाम अच्छे  नहीं  आते हैं । मैं उत्तर के  रूप में जरूर इस प्रकार से कहना चाहूंगा ।

          महोदय, जब माननीय शशि थरूर जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था तो उन्होंने
सबसे पहले एक विषय उठाया था कि यह विधेयक संवैधानिक नहीं  है, असंवैधानिक है ।
यह लिस्ट ? थ्री की प्रविष्टि 23 के  तहत लाया गया है और इस पर उन्होंने प्रश्नचिह्न खड़ा
किया था । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यूपीए सरकार
द्वारा वर्ष 2005 में संविधान की सातवीं  अनुसूची की थर्ड लिस्ट की प्रविष्टि 23 की
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार के  तहत अधिनियमित किया गया है ।
प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 उसी प्रविष्टि के  तहत किया जा सकता है,
जिसका पूरा अनुपालन हुआ है । यह प्रविष्टि समाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से
संबंधित है । आपदा प्रबंधन अधिनियम संस्थागत और वित्तीय तंत्र के  माध्यम से



आपदाओं के  प्रभाव को कम करने और राहत सहायता के  माध्यम से लोगों को आपदा
जोखिम से काफी हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है । इसके  लिए जिला, राज्य
और राष्ट्री य प्राधिकरणों तथा सरकारी मशीनरियों को आपदा की तैयारी, मोचन, रिकवरी
और पुर्ननिर्माण के  साथ क्षमता निर्माण और शमन के  उपाय करने की भी जिम्मेदारी दी
है ।

                   महोदय, वायनाड की काफी चर्चा हुई है और कई सदस्यों ने इस विषय को
उठाया है । मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि वायनाड में निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना
आपदा के  रूप में आई । उस समय 30 जुलाई, 2024 को के रल के  वायनाड में
भूस्खलन और अचानक बाढ़ की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी । के न्द्र सरकार पर आरोप
है कि के न्द्र सरकार ने वायनाड की घटना को संवेदनशीलता से नहीं  लिया है । मैं स्पष्ट
रूप से इस सदन में कई बार कह चुका हूं और माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से
वायनाड के  विषय में बताया है ।

          कई बार जब विपक्ष ने सोशल मीडिया के  माध्यम से इस विषय को उठाया तो
उसको भी यह स्पष्ट हो गया कि वायनाड में किस प्रकार से मोदी सरकार सजग और
संवेदनशील रही । प्रधान मंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे । खुद माननीय
गृह मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से लगातार सम्पर्क  में थे । सरकार की ओर से हर संभव
सहायता समय पर प्रदान की गई थी । के न्द्रीय सरकार ने एसडीआरएफ के  तहत राहत
के  लिए काम किया । ? (व्यवधान) आप पहले पूरा सुन लीजिए । आपकी बात को मैंने
पूरे  ध्यान से सुना है । ? (व्यवधान) वहां के   लेखाकार के  द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी, उस
रिपोर्ट के  हिसाब से आपदा प्रबंधन के  लिए सरकार ने बाद में नहीं , पहले ही चिंता की थी
। इस देश का ऐसा कोई राज्य नहीं  है, ? (व्यवधान) चाहे तमिलनाडु  हो, के रल हो, आंध्र
प्रदेश हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसा कोई भी राज्य नहीं  है, जिसके  पास
एसडीआरएफ फं ड की राशि उपलब्ध न हो । ? (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, राशि को पहले दिए जाने का उद्देश्य यह होता है कि आपदा के
संकट में राशि मांगनी न पड़े और राज्यों के  पास इतनी राशि उपलब्ध हो कि अगर कोई
भी आपदा आए तो राज्य की सरकार के न्द्र के  पैसे के  माध्यम से अपने प्रभावित लोगों
की सहायता कर सके  । ? (व्यवधान)

                   अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के  पास कितना फं ड है, एनडीआरएफ के  द्वारा
कब-कब मदद की गई है, कोई भेदभाव नहीं  किया गया है, उसका ब्यौरा मैं आपके



समक्ष, इस माननीय सदन के  समक्ष सभा पटल पर रखता हूँ । ? (व्यवधान) अगर ये
सुनने के  लिए तैयार हैं तो मैं बता देता हूँ कि राज्यवार क्या-क्या मदद की गई है । ?
(व्यवधान) मैं इन सबको टेबल करता हूँ । ? (व्यवधान) अगर फिर भी इनको शक है तो
मैं ऐसे विचार को समझाते रह जाऊँ गा, लेकिन न तो उनका विचार बदलेगा और न ही
उनके  समझ में यह बात आएगी । ? (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, उसी वायनाड में भारत की वायु सेना लगी । उसी वायनाड में
एनडीआरएफ पहुंची । उसी वायनाड में पुल बनाए गए । दिन-रात राज्य के  सहयोग से,
चूँकि मैं राज्य के  सहयोग से इनकार नहीं  कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मोदी सरकार
के  सहयोग को स्वीकारना चाहिए । ? (व्यवधान) आपके  जैसी राजनीति नहीं  होनी चाहिए
। ? (व्यवधान) यह संवेदनशील मामला है । मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुनने के  लिए
तैयार नहीं  है । ? (व्यवधान) मैं स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ । मेरे  पास पूरा
ब्यौरा है ।

19.09 hrs

At this stage Shri M. K Raghavan,  Shri T. R.  Baalu and some other hon.
Members left the House.

 

के न्द्र सरकार ने एसडीआरएफ के  तहत राहत और बहाली के  लिए राज्य सरकार
को तत्परता से धनराशि जारी की । ? (व्यवधान) के रल के  पास एसडीआरएफ के  लिए
394 करोड़ 99 लाख रुपये की धनराशि पहले से ही मौजूद थी । ? (व्यवधान) उसके
बावजूद के न्द्र सरकार द्वारा वायनाड की आपदा के  अगले ही दिन 31 जुलाई को 145
करोड़ रुपए जारी किए गए और फिर से 1 अक्टू बर को 145 करोड़ रुपये जारी किए
गए । ? (व्यवधान) इस तरह से राज्य के  पास कु ल मिलाकर 700 करोड़ रुपये से भी
ज्यादा की धनराशि उपलब्ध थी । 10 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी वायनाड में
भूस्खलन से प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई तथा विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर
प्रभावित लोगों की तथा अपने परिजनों को खो चुके  बच्चों की सहायता के  लिए नई
दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

          माननीय  प्रधान मंत्री जी ने वायनाड के  लोगों को आश्वासन दिया था कि देश और
के न्द्र की सरकार इस क्षेत्र में आजीविका बहाल करने में कोई कोर-कसर  नहीं  छोड़ेगी,



चाहे वे घर हों, स्कू ल्स हों, सड़क और संरचना हों या बच्चों का भविष्य हो । राज्य
सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के  इस अनुशासन के  अनुपालना में अत्यधिक देरी की
।?(व्यवधान) अभी भी स्थिति क्या है, मैं बताना   चाहूंगा । इस घटना के  कई माह तक,
कोई आंकलन ज्ञापन नहीं  भेजा गया । राज्य सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत
क‍िया है । इसके  तहत रिकवरी और पुर्निर्माण के  कार्यों के  लिए 2,219 करोड़ रुपए
अपने अनुमान के  साथ अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया ।? (व्यवधान) यह हाल ही में किया
गया है। जब इस पर विचार का प्रावधान होता है, तो स्थापित प्रक्रिया के  अनुसार के न्द्र
सरकार द्वारा राज्य सरकार की रिपोर्ट की जांच करने के  उपरांत तुरंत ही एक
आईएमसीटी का गठन किया  है और इसकी रिपोर्ट के  उपरांत पुनर्निमाण के  लिए उचित
के न्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी ।?(व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): This is a
mitigation fund used for relief work. ? (Interruptions)

श्री नित्यानन्द राय :महोदय, प्रक्रिया में इन्होंने विलंब किया है । जैसे ही इनका ज्ञापन
हुआ है, आईएमसीटी गठित की गई है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन सभी को
समझना होगा कि के न्द्र सरकार जो राहत सहायता देती है, वह मुआवजा नहीं  है । बार-
बार लोग ये बोलते हैं कि यह विषय राज्यों का है, लेकिन मोदी सरकार मानती है कि
विषय राज्यों का है, लेकिन अगर आपदा आती है तो राज्यों के  साथ-साथ दर्द  के न्द्र को
भी होता है एवं के न्द्र सरकार राज्य के  लिए चिंतित रहती है ।

          महोदय, बहुत सारे  विषयों पर विचार रखे गए हैं ।?(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : कोई काम के  नहीं  हैं ।?(व्यवधान)   कोविड में कितने लोगों की जानें
गईं, आप बताइए ।?(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : कोई काम के  नहीं  हैं ।?(व्यवधान) दादा, मैं आप ही पर बोलता हूं
।? (व्यवधान) महोदय, दादा ने दो चिंताएं  व्यक्त की है ।?(व्यवधान)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: It is a shame. ? (Interruptions) Do you
know the difference between mitigation fund and relief fund? ?
(Interruptions)

श्री नित्यानन्द राय : दादा ने बहुत ही तत्परता के  साथ दो विषय रखे हैं । उन्होंने एक
विषय रखा, परमाणु बम का भय दिखा कर और उन्होंने यह कहा कि यह मानवजनित



दुर्घटना है । दादा, आपको भी आज यह भरोसा करना चाहिए, जिस प्रकार से पूरा देश
कर रहा है । परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा था, जिसकी आपने चर्चा की है । भारत हर
तरह से सक्षम है । जिस प्रकार से किसी भी आपदा से, सभी के  सहयोग से, उस चुनौती
को स्वीकार कर, उसमें सफलता प्राप्त करने के  लिए वह लड़ती है । आज भारत को
कोई एटम बम का धौंस नहीं  दिखा सकता है और आपको भी डरने की जरूरत नहीं  है
।?(व्यवधान) इन्होंने कोविड पर कहा है कि कोविड के  समय में के न्द्र सरकार ने कु छ
काम नहीं  किया ।?(व्यवधान)

          महोदय, के न्द्र सरकार ने 14 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 15 करोड़ वैक्सीन्‍स के
डोज पश्चिम बंगाल में दिए गए, उसमें से दादा ने भी तीन डोज लिए हैं ।?(व्यवधान)

          महोदय, कनिमोझी जी ने पश्चिम बंगाल की चिंता की है ।

दादा के  बोलने से पहले वे बोल चुकी थीं  । उन्होंने एक आरोप लगाया था कि पश्चिम
बंगाल में पानी बिना राज्य सरकार की सूचना के  छोड़ दिया गया । ? (व्यवधान) दामोदर
बैराज कोई डैम नहीं  है । इसके  प्रबंधन में वेस्ट बंगाल के  प्रतिनिधि होते हैं । उन्होंने
दामोदर नदी की चर्चा की कि नदी का पानी छोड़ दिया गया । वहां कोई बांध नहीं  है
और वहां जो प्रतिनिधि होते हैं, पश्चिम बंगाल के  भी होते हैं । यह कहना कि राज्य को
कोई सूचना नहीं  थी, जबकि वहां उसके  ऑलरेडी प्रतिनिधि थे ।

          अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और कही कि तमिलनाडु  सरकार राशि के  लिए
सुप्रीम कोर्ट में गई । उन्होंने यह नहीं  बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? यह तो बताना
चाहिए और जरूर बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मैं उस पर कोई बात
नहीं  कहूंगा । वित्तीय प्रबंधन पर काफी लोगों ने चर्चा की और यह महत्वपूर्ण विषय भी है
। उस पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? जिस
प्रकार से देश जान रहा है, उस प्रकार से आपका मन भी जान रहा है । ? (व्यवधान) क्या
करना चाहिए था? ? (व्यवधान)

महोदय, वित्तीय प्रबंधन के  बारे  में हमारे  सांसद जो सरकार की तरफ के  हैं, वे तो
जानते ही हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कितना बढ़ा है? उनको भी मालूम है, लेकिन वे
बोलते नहीं  हैं । मैं थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से जरूर कहना चाहूंगा कि एसडीआरएफ
का वर्ष 2004-2014 के  बीच 38000 करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2014-2024
में तीन गुना बढ़कर 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये हो गया है । आखिर पैसा राज्यों में ही



गया । राज्यों के  पास पहले 38 हजार करोड़ रुपये होते थे, आज के न्द्र सरकार राज्यों को
1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये भेज रही है । इसका प्रावधान किया गया है और उसकी
स्वीकृ ति है । उसका जो अंश उनको चाहिए, वह प्राप्त भी करवा दिया गया है । ?
(व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2004-2014 में एनडीआरएफ फं ड में मात्र 28 हजार करोड़ रुपये
का बजट था और वर्ष 2014-2024 में तीन गुना बढ़कर 79 हजार करोड़ रुपये हो गया
है । जब इन फं डों को देखेंगे तो इन फं डों में जो कु ल राशि बढ़ी है, उसमें वर्ष 2004-
2014 के  बीच 66 हजार करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2014-2024 में तीन गुना
बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बजट हो गया     है । यह तीन गुना बढ़ा है
। यह पैसा कहां गया, राज्यों के  पास गया । ? (व्यवधान) शमन फं ड भी बनाया गया ।
कई माननीय सांसद बता रहे थे, शायद भदौरिया साहब बता रहे थे और कई माननीय
सांसद बता रहे थे कि आपदा से पूर्व कु छ प्रबंधन होना चाहिए  । ? (व्यवधान) उसके
लिए एक शमन कोष का प्रावधान किया गया है कि हम किस प्रकार से उसकी चिंता कर
सकें  । ? (व्यवधान)

महोदय, बिहार के  कु छ माननीय सांसदों ने बाढ़ की चिंता व्यक्त की है । ?
(व्यवधान) यह तो देश जानता है, देश को तो वैक्सीन का डोज मिला ही है । ? (व्यवधान)
लाखों-करोड़ों में और दुनिया के  सैकड़ों देशों को मोदी जी का ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट रुकिये । श्री अवधेश प्रसाद जी, आपने वैक्सीन
लगवाई या नहीं  लगवाई? क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आपने वैक्सीन लगवाई थी? आप बिलकु ल ठीक हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ? आप आगे बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार के  माननीय सांसदों ने बाढ़ के  विषय पर
अपनी चिंता व्यक्त की थी । ? (व्यवधान) बिहार बाढ़ प्रभावित है । ? (व्यवधान) ऐसा
नहीं  है कि सिर्फ  बिहार के  बाढ़ की चिंता की गई । मैं आगे बताऊं गा कि पूरे  देश में बाढ़



के  इलाकों के  लिए किस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किए । ? (व्यवधान) मैं इसके
बारे  में आगे बताऊं गा । बिहार में बाढ़ की रोकथाम के  लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने
11,000 करोड़ रुपए दिए । ? (व्यवधान) जिसमें विभिन्न प्रकार के  कार्यों के  माध्यम से
बाढ़ पर नियंत्रण ? (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : ये अच्छी बातें नहीं  सुनते हैं । ये ऐसी बातें कम सुनते हैं । ?
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप हर राज्य के  बारे  में बताएं गे ।

? (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं अब समापन की ओर हूं, लेकिन मोदी सरकार
के  द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से, उन पहलों से इनकी सारी शंकाओं का
समाधान भी होता है और इनकी चिंता भी दू र हो जानी चाहिए । ? (व्यवधान) सबको
मिलकर, हमारे  माननीय प्रधान मंत्री जी जो आह्वान करते हैं कि आपदा हो या देश के
विकास का मामला हो, देश की एकता-अखंडता का मामला हो, उसके  लिए सबको एक
साथ मिलकर काम करना चाहिए । ? (व्यवधान) कोविड आपदा में तो उन्होंने माना भी
कि सबका उसमें सहयोग रहा है । ? (व्यवधान)

          महोदय, मैं यह बात इसलिए बताना चाहूंगा, जिस पर आपको भी गर्व होगा । ?
(व्यवधान) पूरे  देश को इस बात पर गर्व है । ? (व्यवधान) पूरी दुनिया ने जिसकी सराहना
की है । ? (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2016 में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन
के  लिए दस सूत्रीय एजेंडा दिया था । ? (व्यवधान) मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं,
क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि हमारे  घरेलू अनुभव का उपयोग होना चाहिए । ?
(व्यवधान) इस दस सूत्रीय एजेंडा में वह भी है । ? (व्यवधान) इसमें महिलाओं की
सहभागिता भी है । इसमें डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के  विकास के  जो सभी क्षेत्रों के
सिद्धांत हैं, उनकी भी चिंता की गई है । यहां बहुराष्ट्री य कं पनियों और राज्यों तक, सभी
के  लिए रिस्क कवरेज सुनिश्चित किया गया है । इसमें महिलाओं की लीडरशिप और
उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की गई है ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मोबाइल का इस्तेमाल न करें  ।

? (व्यवधान)



श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर प्रकृ ति और आपदा के  जोखिम को
समझने के  लिए रिस्क मैपिंग में निवेश किया गया है । आपदा संबंधी विषयों पर कार्य
करने के  लिए विश्वविद्यालयों का नेटवर्क  खड़ा किया गया है, हम उसके  लिए प्रचार-
प्रसार भी करते हैं । जो घरेलू अनुभव हैं, उनका अध्ययन करके  उनसे सीखने और उन्हें
आपदा के  प्रबंधन में लाने के  लिए भी मोदी जी के  उस संकल्प के  साथ हम लोग काम
कर रहे हैं ।

          अध्यक्ष महोदय, प्राकृ ति आपदा को प्रिवेंट नहीं  कर सकते, लेकिन उसके  लिए
प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है । इसीलिए, उस सिद्धांत को भी अपनाया गया है । माननीय
प्रधान मंत्री जी ने भारत के  आपदा प्रबंधन में ?जीरो कै जुअल्टी एप्रोच? को अपनाया है ।
प्रधान मंत्री जी के  डिज़ास्टर रे ज़िलिएं ट भारत के  विज़न के  अनुकू ल है । पहले चक्रवात में
? (व्यवधान) दादा, हम देख रहे थे । हम एनडीआरएफ के  कं ट्रो ल रूम में देख रहे थे ।
? (व्यवधान) पश्चिम बंगाल से कहा गया था कि तूफान आने वाला है, कोलकाता पर
प्रभाव जाएगा, बिजली काट दीजिए । आपने बिजली नहीं  काटी और उसमें चार लोगों
की जान चली गई । ? (व्यवधान) चक्रवात में 98 प्रतिशत मानव नुकसान, जान का जो
नुकसान होता था, उसमें कमी आई है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने पांच घंटे सबको सुना है, अब वे भी तो पांच घंटे बोलेंगे ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को कहिए कि शार्ट में उत्तर दें  ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने पांच घंटे सुना है तो आपको भी पांच घंटे सुनना पड़ेगा ।

          मंत्री जी, आप पूरा बोलिए । एक-एक माननीय सदस्य के  प्रश्न का जवाब दीजिए ।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, जब प्रश्न किया जा रहा था, तब मैंने कोनिमोझी जी को बताया था
कि आप जवाब सुनने के  लिए तैयार रहिएगा । आप जितने प्रश्न पूछें गे, उन सभी प्रश्नों को
मैं अपने जवाब के  माध्यम से आपको संतुष्ट जरूर करूं गा । आप यह कह दीजिए कि
आप संतुष्ट हैं, तो मैं ?जय हिंद भारत? बोलकर मोदी जी की जय बोलकर भाषण समाप्त
कर देता हूं ।? (व्यवधान)

          अध्यक्ष जी, चक्रवात में जितनी जान जाती थी, उसमें 98 प्रतिशत की कमी आ
गई है । एनडीआरएफ के  विषय में भी कई सदस्यों ने कहा है । एनडीआरएफ की चार



बटालियन बढ़ा दी गई   हैं । अब कु ल 16 बटालियन हैं और देश के  विभिन्न क्षेत्रों में
एनडीआरएफ फै ला हुआ है । इसकी उपलब्धि देश और विदेश, दोनों जगह है ।?
(व्यवधान) जितने चैप्टर में इनका प्रश्न है, इसलिए जो चैप्टर खुलता है, उस चैप्टर के
माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों के  प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब समझता हूं ।?
(व्यवधान) बटालियन में बहनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इन्होंने भारत के  आपदा प्रबंधन की राष्ट्री य स्तर पर क्या मान्यता है, इस
विषय में बात कही थी, इसलिए मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा । आपदा प्रबंधन में
मोदी जी का वाक्य ?वसुधैव कु टुम्बकम? की भावना के  साथ आत्मसात करते हुए इस
क्षेत्र में काम किया गया है ।? (व्यवधान) वर्ष 2015 में मैत्री ऑपरेशन नेपाल में भूकम्प
के  संदर्भ में हुआ ।? (व्यवधान) वर्ष 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के  संदर्भ
में हुआ । ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकम्प आपदा के  समय हुआ । वर्ष
2023 में ऑपरेशन करूणा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के  समय हुआ । ऑपरेशन
सद्भाव वियतनाम में तूफान यागी के  समय हुआ ।? (व्यवधान) यही नहीं , सौगत जी मैन
मेड डिजास्टर के  बारे  में बोल रहे थे । पूरे  विश्व में फं से अपने नागरिकों को तथा इस
डिजास्टर से ग्रसित देशवासियों की सहायता के  लिए वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत चला
। वर्ष 2016 में ऑपरेशन संकटमोचन और कोविड के  समय वंदे  भारत मिशन के  तहत
काम किया गया । वर्ष 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा भारतीय नौ सेना द्वारा ईरान,
मालदीव, श्रीलंका से चार हजार भारतीयों को सुरक्षित अपने देश में लाया गया । ?
(व्यवधान) ऑपरेशन देवी शक्ति के  तहत अफगानिस्तान से आठ सौ भारतीयों को और
साथ में कु छ अन्य देशों के  नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया, जो भारत से अपने
देश में सुरक्षित गए । वर्ष 2022 में ऑपरेशन गंगा हुआ ।? (व्यवधान)

          महोदय, ?ऑपरेशन गंगा? के  तहत यूक्रे न से 18,000 भारतीय नागरिकों को,
खासकर विद्यार्थियों को 90 स्पेशल फ्लाइट्स से सुरक्षित भारत वापस लाया गया ।?
(व्यवधान)

19.30 hrs

At this stage Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Ve. Vaithilingam and some
other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

 



महोदय, ?ऑपरेशन कावेरी? के  तहत युद्धग्रस्त सूडान से 4,000 भारतीय और
विदेशी नागरिकों को 18 स्पेशल फ्लाइट्स के  द्वारा सुरक्षित वापस लाया गया ।?
(व्यवधान) इज़रायल-हमास युद्ध के  समय ?ऑपरेशन अजय? के  तहत 1300 से अधिक
भारतीय नागरिकों को 6 स्पेशल फ्लाइट्स से भारत वापस लाया गया ।? (व्यवधान)
इसमें भारत के  हजारों लोगों को लाया गया ।? (व्यवधान) इसमें भारत के  हर राज्य के
और हर क्षेत्र के  लोग शामिल थे ।? (व्यवधान)

                   महोदय, जी-20 सम्मेलन के  समय भारत की पहल से जी-20 में ?डिजास्टर
रिस्क रिडक्शन? से संबंधित एक वर्किं ग समूह का गठन किया गया ।? (व्यवधान) इस
वर्किं ग समूह की तीन महत्वपूर्ण बैठकें  भी हुई हैं ।? (व्यवधान)

महोदय, मैं जो भी बोल रहा हूं, वह इनके  द्वारा उठाए गए प्रश्नों के  जवाब में बोल
रहा हूं ।? (व्यवधान) आज यहां शंघाई सहयोग संगठन के  विषय में जिन माननीय
सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि आपात स्थितियों के  निवारण
और रोकथाम के  लिए उत्तरदायित्व शंघाई सहयोग संगठन के  सदस्य देशों के  विभाग
प्रमुखों की बैठक भारत में हुई ।? (व्यवधान) इस पर हमें गर्व होना चाहिए ।? (व्यवधान)
इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ।? (व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, सी.डी.आर.आई., आपदा प्रबंधन में भारत के  वैश्विक नेतृत्व का
एक बड़ा उदाहरण है । माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इसकी नीं व 23 सितम्बर, 2019
को न्यूयार्क  में संयुक्त राष्ट्र  संघ के  क्लाइमेट एक्शन सम्मिट में रखी गयी ।? (व्यवधान)
अब तक 40 देश और 7 अन्तर्राष्ट्री य संगठनों ने सी.डी.आर.आई. की सदस्यता ग्रहण की
है? (व्यवधान) वैश्विक स्तर पर यह भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है ।? (व्यवधान)

          महोदय, बहुत-से माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि इसमें सामाजिक
संगठनों को भी जोड़ना चाहिए ।? (व्यवधान) 350 डिजास्टर-प्रोन जिलों में एक लाख
आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है ।? (व्यवधान) आज वहां उनकी मौजूदगी है ।?
(व्यवधान) 370 करोड़ रुपए के  व्यय से ? (व्यवधान) कम्युनिटी वॉलिन्टियर्स को भी
प्रशिक्षित किया गया है ।? (व्यवधान) एक लाख कम्युनिटी वॉलिन्टियर्स आपदा के  बाद
राहत और बचाव कार्य के  लिए प्रशिक्षित किए गए हैं ।? (व्यवधान)

          महोदय, आपदा प्रबंधन से संबंधित मोबाइल एप्लीके शन्स को भी डेवलप किया
गया, जैसे मोबाइल एप्लीके शन ?मौसम?, ?मेघदू त?, ?फ्लडवॉच?, ?दामिनी?, ?पॉके ट



भुवन?, ?सचेत?, ?वन अग्नि? इत्यादि ।? (व्यवधान) विभिन्न प्रकार की आपदाओं की
चर्चा की गयी थी ।? (व्यवधान) मोबाइल एप्प ?मौसम? के  तहत आज सात दिन पूर्व ही
आई.एम.डी. द्वारा सटीक पूर्वानुमान किया जाता है ।? (व्यवधान) ?मेघदू त? एप्प के
तहत किसानों को मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है ।? (व्यवधान)

          महोदय, ये लोग किसानों से संबंधित बातों को नहीं  सुन रहे हैं ।? (व्यवधान) ?
फ्लडवॉच? के  तहत बाढ़ की स्थिति और फॉरकास्ट से संबंधित जानकारी को रियल
टाइम में जनता तक पहुंचाया जाता है । ?दामिनी? लाइटनिंग स्ट्रा इक से पहले एलर्ट
जारी करता है ।? (व्यवधान) आज ये माननीय सदस्य हीट वेब की चर्चा कर रहे थे ।?
(व्यवधान) ?पॉके ट भुवन? मैप और सैटेलाइट डेटा को विजुअल और व्वॉयस नैविगेशन
सुविधा के  साथ बढ़ाया जा रहा है ।? (व्यवधान) ?सचेत? के  तहत नाविकों को रियल
टाइम में जियो टारगेट एलर्ट प्रदान किया जाता है ।? (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोग मेरी बातें सुन लीजिए ।? (व्यवधान) यह आपके
काम       आएगा ।? (व्यवधान) इन सब मोबाइल एप्लीके शन्स का आप उपयोग कीजिए
।? (व्यवधान) ?वन अग्नि 3.0? जनता, राज्य और वन विभाग के  फील्ड स्टाफ्स को देश
के  वर्तमान वन के  आग की स्थिति की जानकारी देता है ।? (व्यवधान)

महोदय, समुद्र मोबाइल एप्लिके शन, महासागर की जानकारी को आसानी से
समझने के  लिए, उन तक पहुंचने के  लिए, इसकी सुविधा प्रदान करती है । ? (व्यवधान)
भूस्खलन की भी इन लोगों ने बात की थी । ? (व्यवधान) भारत में भूस्खलन अध्ययन के
लिए नोडल एजेंसी है । ? (व्यवधान) राष्ट्री य भूस्खलन सूची को समृद्ध किया जा रहा है ।
? (व्यवधान) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से विभिन्न फसलों के  लिए विशेष मौसम की
स्थितियों का बीमा किया जाता है । ? (व्यवधान) आज बीमा की भी बात कही जा रही थी
। ? (व्यवधान) नेशनल डेटाबेस फॉर द इमरजेंसी के  लिए भूस्थानिक लेयर्स और
डिज़ास्टर स्पेसिफिक सर्विसेज़ उपकरण को भी शामिल किया गया है । ? (व्यवधान)
भूकं प के  मापदंडों को स्थान, समय और परिणाम का ऑटोमेटिड प्रसारण किया जाता है
। ? (व्यवधान)

          महोदय, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के  नेतृत्व में इस तरह की पहल की गई । ?
(व्यवधान) इस पहल से बहुत सारी सफलता मिली है । ? (व्यवधान)



          महोदय, ये लोग तमिलनाडु  के  विषय में पूछ रहे थे । ? (व्यवधान) सुन लीजिए, मैं
तमिलनाडु  के  विषय में बोल रहा हॅूं  । ? (व्यवधान) तमिलनाडु  की जनता देख रही है कि
उनकी बातों को आप सुनना नहीं  चाहते हैं । ? (व्यवधान) तमिलनाडु  में वर्ष 2023-24 में
एसडीआरएफ को फं ड के  रूप में 900 करोड़ दिए गए । ? (व्यवधान) एनडीआरएफ
के  वर्ष 2024-25 में 276 करोड़ रुपये दिए गए । ? (व्यवधान) महोदय, तमिलनाडु  को
वर्ष 2024-25 में 944 करोड़ रुपये दिए गए । ? (व्यवधान) इसलिए आप शोर मचा कर,
सदन और देश को गुमराह नहीं  कर सकते हैं । ? (व्यवधान) मोदी जी ने आज से नहीं ,
उन्होंने वर्ष 2014 में शपथ ग्रहण के  साथ ही आपदा के  दर्द  को समझा था और उन्होंने
आपदा के  प्रबंधन के  क्षेत्र में कितना काम किया है, यह जगजाहिर है । ? (व्यवधान) चाहे
किसी भी प्रकार की आपदा हो, माननीय गृह मंत्री जी भी आपदा प्रबंधन को ले कर
हमेशा राज्यों के  संपर्क  में रहते है, स्टेक होल्डर्स के  संपर्क  में रहते हैं और उस पर
हमेशा चिंतित हो कर आपदा प्रबंधन के  माध्यम से आपदा के  नुकसान को न्यूनतम से
न्यूनतम किया जाए, इसका प्रयास करते हैं । ? (व्यवधान) आपदा के  समय लोगों को
राहत ? (व्यवधान) सहायता के  रूप में हम उनको तत्परता के  साथ मदद करते हैं ।
कोई भी आपदा आए तो कें द्र सरकार के  सारे  विभाग, सारे  मंत्रालय एकजुट हो कर कार्य
करते हैं । हम आपदा के  किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं  रखते हैं ।? (व्यवधान)

मैं अंत में इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वर्ष 2024 के  आपदा संशोधन विधेयक
का आप समर्थन कीजिए । यह राज्यों से ले कर, नगर निगमों से ले कर, गांव से ले कर
शहरों से ले कर सारी इकाइयों को मज़बूत करने के  लिए है । कोऑर्डिनेशन के  लिए
और आपदा के  प्रबंधन को सुदृढ़ करने के  लिए यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । ?
(व्यवधान) इस आपदा संशोधन विधेयक, 2024 का आप समर्थन कीजिए । ? (व्यवधान)
नहीं  तो आपको देश पूरी तरह से देख रहा है । ? (व्यवधान) चेन्नई को भी बाढ़ प्रबंधन के
लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं ।     

          महोदय, चेन्नै शहर के  लिए भी 500 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ नियंत्रण के  लिए
दी गई है । तब भी ये लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन देश और तमिलनाडु  की जनता
जानती है ।? (व्यवधान)

          महोदय, अंत में, मैं इन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस विधेयक को
सर्व सम्मति से पास कीजिए ।? (व्यवधान) चूंकि आपदा किसी पार्टी के  लिए नहीं  होती
है, किसी व्यक्ति के  लिए नहीं  होती है, किसी क्षेत्र के  लिए नहीं  होती है ।? (व्यवधान) जब



आपदा आती है तो भारत के  दिल पर चोट पहुंचती है । आपके  दिल पर भी चोट पहुंचती
है । कु छ विदेशी लोगों के  विचारों को, उनके  सुझावों को, भारत के  मान-स्वाभिमान के
ऊपर चोट पहुंचाने वाले विचारों को जब आप लेकर आते हैं तो उस समय भारत के  दिल
पर चोट पहुंचती है । आप इस आपदा से बचिए ।? (व्यवधान) भारत के  आपदा प्रबंधन
पर आप सर्व-समर्थन कीजिए । यही आपसे आग्रह है । आप सर्व सम्मति से इस बिल को
पास कीजिए । जिन लोगों ने भी इस चर्चा में भाग लिया है, उन सबको बहुत-बहुत
धन्यवाद ।? (व्यवधान)

19.41 hrs

At this stage Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Ve. Vaithilingam and some
other hon. Members left the House.  

 

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार
किया    uijजाए ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

                                Clause 2                                     Amendment of
section 2

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is quite unfortunate to note that the
hon. Minister has not responded to very material issues, which were
raised by the Opposition. He has confined most of his answers to the
disaster relief fund. I would like to say that you cannot use the State
Disaster Response Fund like that of NDRF. So many issues were there.
It is quite unfortunate reply on the part of the hon. Minister. Kindly explain
as to how much you have given to the State of Tamil Nadu.



माननीय अध्यक्ष: क्या आपको मूव करना है?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, in Clause 2, there are three
amendments.

I beg to move:-

Page 2, lines 5 and 6,-
for                ?any law and order"
substitute     ?any declared law and order?.              (1)

          Page 2, lines 6 and 7,-
for                ?a law and order"
substitute     ?a declared law and order?.                 (2)

Page 2, line 13,-
for                ?determined?
substitute     ?notified?.                         (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1
से 3 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष:  प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 से 26 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय: सर, संशोधन संख्या 23 से 26 मैंने इस कारण से लिया कि कोविड के
समय जिनकी मृत्यु हुई, उसका जवाब इनको देना चाहिए ।? (व्यवधान)

I beg to move:-

          Page 2, line 16,-
for                ?recovery and reconstruction?
substitute     ?recovery, reconstruction and measures to ensure

livelihood for survivors?.          (23)

Page 3, line 3,-



for                ?loss of life?
substitute     ?loss of life or livelihoods or livestock?.          (24)

          Page 3, line 35,-
after             ?Community affected by disaster?.
insert                    ?with measures to ensure building of disaster

resilient infrastructure?     (25)

          Page 4, line 4,-

                    after             "and meet the?

                    insert           ?essential?.            (26)

 

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 से
26 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 38
प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I am not
moving.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

? (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): In protest, we are walking out.

19.44 hrs



At this stage, Shri T. R. Baalu, Shri A. Raja and some other
hon. Members left the House.

? (Interruptions)

                                                    Clause 5                 Amendment of
section 6

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 10 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, these are the amendments to Clause
5 of the Bill.

I beg to move:-

          Page 4, line 41,-
for                ?preparing disaster management?
substitute        ?preparing and coordinating disaster

management?.
                                                                                                   

(4)

Page 4, line 45,-
after             ?preparing?
insert           ?and coordinating?.          (5)

Page 5, line 4,-
for                ?and reconstruction?
substitute     ?, reconstruction and rehabilitation?.    (6)

          Page 5, line 11,-
after             ?climate events?
insert           ?fragile land, environment?.       (7)

          Page 5, line 14,-
after             ?disaster management for?



insert           ?people representatives,?.         (8)

          Page 5, line 24,-
after             ?Government of India"
insert           ?and provide necessary guidelines to control and

regulate the movement of very important person with
security protocol and celebrities in the disaster affected
area during the period of rescue
operation?.                                                                    
(9)

Page 5, line 37,-
after             ?for?
insert           ?children,?.             (10)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4
से 10 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष:   प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I want to highlight the failure of the Government.

Sir, I beg to move:-

Page 5, after line 42,-
insert                    ?(x) prepare norms for strict implementation to

check felling of trees, study on the drastic changes in
agriculture systems and steps to ban commercial use
of natural water resources, setting up of hotels and
resorts and commercial activities in the eco-sensitive
areas and encourage ground water harvesting.?.  (27) 
         



माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के . राधाकृ ष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

Page 5, line 4,-
for                          "and reconstruction"
substitute               ", reconstruction and rehabilitation".         

(39)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के . राधाकृ ष्णन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39
को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 40
और 41  प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL: Sir, I beg to move:

Page 5, after line 31,-
insert           "Provided that the said national disaster database

shall be developed with comprehensive climate
change risk maps to identify vulnerable areas, updated
with vulnerability assessments biennially to monitor
changes in risk factors, collaborated with scientific
institutions to develop advanced predictive modeling
techniques, and mandates the integration of climate
projection data into all disaster management strategies
and plans.".                    (40)

Page 5, after line 42,-



insert               "(v) specialized protocols for heat-vulnerable
populations;
(vi) dedicated relief corpus for climate-induced
displacement;
(vii) specific provisions for marginalized and
economically vulnerable communities; and
(viii)                     long-term rehabilitation and
resilience-building strategies.".                  (41)

 

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत
संशोधन संख्या 40 और 41 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

Page 5, after line 42,-
insert                    "(x) innovate on institutional mechanisms to deal

with disaster risk; and
(y) undertake measures to integrate climate change
and vulnerabilities caused by it under the disaster
preparedness and response mechanisms.?.                    
(42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।?



प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
                              Clause 6          Insertion of new sections 8A and
8B

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 और 12
प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the Members? qualification procedure has to
be determined by the Parliament, not by the Government.   It is a
discretionary authority to the Government. So, my amendments are ?with
the prior approval of the Parliament?.

I beg to move:

Page 6, line 10,-
after                       "Central Government"
insert                     "with the prior approval of the Parliament". 

(11)
          Page 6, lines 20 and 21,-
                    after                       "Central Government"
                    insert                     "with the prior approval of the
                                                    Parliament".                   (12)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
11 और 12 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

 

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I have raised this amendment to highlight the failure
of the Government of India to give the help.



          I beg to move:

Page 6, line 5,-
after             "State Government"
?insert          "and experts in the field of environment, geology,

climate change, chemical hazardousness, explosives
etc.?                             (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, this amendment is to strengthen the Disaster
Management Authority at the State level because the State level
management authority has to enter first when any disaster happens.

          I beg to move:
Page 5, lines 48 and 49,-

for                              ?as the nodal body to deal with major
disasters which have serious or national
ramifications?

substitute     ?as a coordinating body and provide technical
assistance to State Disaster Management
Authorities for major disasters".       (43)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?



SHRI BENNY BEHANAN: Yes, Sir, I am moving my amendment
because in the Committee the Chief Minister must be included.

          I beg to move:

          Page 6, line 20,-
after                       "Chairperson"
insert                                        "the Chief Minister(s) of the States(s)

affected in the event of disaster".              (44)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                                                         Clause 7          Amendment of
section 10

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 16 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, these are very important amendments. 
Nowadays, at the disaster sites, the visitors, the VIPs, and the celebrities
are creating big problems.   My suggestion is to provide necessary
guidelines to control and regulate the movement of VIPs and celebrities
with security protocols in the disaster-affected areas during the period of
rescue operation. Some restrictions have to be imposed during that
period. Please accept my suggestion.

          I beg to move:
Page 6, line 29,-



after                       "mitigation"
insert                     ", coordination".               (13)

Page 6, line 45,-
for                          "and relief"
substitute               ", relief and rehabilitation".  (14)

Page 6, line 49,-
after             "disaster management"
insert           "and provide necessary guidelines to control

and regulate the movement of very important
persons with security protocol and celebrities in
the disaster affected area during the period of
rescue operation".             (15)

Page 7, line 7,-
after             "deployment of"
insert           "army, navy, air force and".       (16)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
13 और 16 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:
Page 7, after line 14,-

insert           " (viii) immediate arrangements of temporary
accommodation for the survivors of disaster,
ensure supply of food, facilities for medical
treatment and treatment for mental health
problems;".                    (29)



माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के . राधाकृ ष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 45  प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN: Sir, I beg to move:

          Page 6, line 45,-

                    for                          "and relief"
substitute               "relief and rehabilitation".          (45)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के . राधाकृ ष्णन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
45 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रख गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                                                   Clause  8               Amendment of
section 11

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 17   प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the National Plan has to be reviewed every
year, and updated once in three years. This is my amendment. Kindly
accept it.

          I beg to move:

          Page 7, for line 31,-



substitute                             "every year and update at least once in
every three years". (17)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन
संख्या 17 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री के . राधाकृ ष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN: Sir, I beg to move:

          Page 7, for lines 30 and 31,-
substitute               "(4) The National Authority shall review the

National Plan every year and update at least once
in every two years.".          (30)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के . राधाकृ ष्णन जी, द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
30 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: एडवोके ट डीन कु रियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

          Page 7, line 31,-

                    for                          "five years."

                    substitute               "three years.".                 (36)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोके ट डीन कु रियाकोस जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन
संख्या 36 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।



माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:

          Page 7, line 31,-

                    for                          "five years

                    substitute               "two years".                     (46)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46
को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
?कि खंड 8 विधेयक का अंग बने?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
                                    Clause 10             Amendment of section
18

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

          Page 8, line 13,-

                    after             "relief"
                    insert           "and rehabilitation".                  (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन
संख्या 18 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।



माननीय अध्यक्ष: श्री के . राधाकृ ष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN: Sir, I beg to move:

          Page 8, line 13,-

                    after             "relief"

                    insert           "and rehabilitation".                  (47)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के . राधाकृ ष्णन जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
47 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
?कि खंड 10 विधेयक का अंग बने?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
                                     Clause 13           Amendment of section
22

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:

          Page 8, line 28,-

                    for                          "and the Urban Authorities"
substitute                            ",the Urban Authorities and the Local

Authorities".                     (54)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 54
को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।



संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
?कि खंड 13 विधेयक का अंग बने?
                              प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
                    खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

                                               Clause 14               Amendment of section
23

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के . प्रेमचन्‍द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 और 20 
प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving the amendments.

माननीय अध्यक्ष:  प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 31  प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

          Page 9, for lines 8 and 9,-
substitute                            "(5) The State Authority shall review the State

Plan every year and update at least once in every two
years.".            (31)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31
को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: एडवोके ट डीन कु रियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I beg to move:

          Page 8, line 44,-



                    for                          "as the State Authority may deem fit."
substitute               "elected to various local bodies, legislative

assembly and the Parliament".                    (37)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोके ट डीन कु रियाकोस जी द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत
संशोधन संख्या 37 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
? कि खंड 14 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।
खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                                              Clause 16              Amendment of section
25

माननीय अध्यक्ष: श्री के . राधाकृ ष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना
चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN: Sir, I beg to move:
Page 9, line 14,-               
            for                          ?two other Members?
            substitute               ?four other Members?.               (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के . राधाकृ ष्णन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32
को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:
  Page 9, line 14,-             



            for                          ?two other Members?
            substitute               ?five other Members?.                (48)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

                                                    Clause 18      Amendment of section 35

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के . प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 और 22
प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving those two amendments. It
should be evaluated along with monitoring; and along with the
preparedness, coordination should be there. 

I beg to move:

Page 9, line 22,-   

                    for                          "and monitor?
substitute               ", monitor and evaluate".           (21)
Page 9, line 27,-

          after                       "preparedness"

          insert                     ", coordination".                         (22)

 



माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के . प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या
21 और 22 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत
करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:
  Page 9, line 27,-   
            after                       "mitigation?

insert                     "evaluation plan in crisis period,".  (33)
Page 9, line 32,-
            for                          "mitigation"
            substitute               "evacuation plan in advance in the
                                                  ecologically sensitive areas, steps
to                                                minimize degree of any loss or
harm".        (34)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33
और 34 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखे गए तथा अस्वीकृ त हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 19 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

                                             Clause 23      Insertion of new section 41A
माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?



PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?
SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:

Page 10, for line 30 to 32,-         
            substitute               "41A.(I) The State Government may, by
                                                    notification in the official Gazette,
                                                              constitute Urban and Rural
Disaster                                                                     Management
Authorities for all cities with                                                   Municipal
Corporations and rural districts                                                                                        
identified as disaster-prone, except for?.    (49)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 23 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 50
प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL: Sir, we are asking for 10 per cent of the
budget of local self-government bodies to be kept for preparedness
against the disasters. Hence, I am moving my amendment No.50 to
clause 23 of the Bill.

  Page 10, after line 33,-
insert                           ?(1A) Subject to the directions of the

State Government, the Urban Disaster
Management Authority shall: (a) develop city-
specific Disaster Resilience Plans; (b) allocate
minimum 10% per cent of municipal budget for
disaster preparedness; (c) conduct mandatory
annual multi-stakeholder disaster simulation



exercises; and (d) include representation from
local government, scientific experts and
community representatives.?.            (50)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील द्वारा खंड 23 में प्रस्तुत
संशोधन संख्या 50 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 23 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

                                                      Clause 27        Amendment of section
46
माननीय अध्यक्ष: श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील, क्या आप संशोधन संख्या 51
प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL: Sir, I beg to move:

Page 11, after line 37,-
insert                     "Provided that the Central Government

shall disburse grants from National Disaster
Response Fund within fifteen days of
declaration of disaster, establish transparent
criteria for immediate relief allocation and
mandatorily publish quarterly financial
transparency reports.".  (51)            

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालादादा प्रकाशबाबू पाटील द्वारा खंड 27 में प्रस्तुत
संशोधन संख्या 51 को सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।



माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करना चाहते
हैं?
SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:
          Page 11, after line 37,-

insert                     " Provided that all expenditures from the
Disaster Response Fund shall be audited by
the Comptroller and Auditor General and
reviewed by the Parliament annually.".   (52)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 27 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 को
सभा के  समक्ष मतदान के  लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के  लिए रखा गया तथा अस्वीकृ त हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
?कि खंड 27 विधेयक का अंग बने ।?
प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ
खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

20.00 hrs

                                                      Clause 29       Amendment of section
48

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 53
प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL:  Sir, it is infructuous. So, I am not moving
it.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

                    ?कि खंड 29 विधेयक का अंग बने ।?



                                                  प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 30 से 51 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें  कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

                    ?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

                    ?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN:  Sir, at the third reading stage, that is, passing of
the Bill, I would like to caution the Government. Even in my speech also,
I have stated about the multiplicity of organisations ? the National Crisis
Management Committee, the High Level Committee and the Urban
Disaster Management Authority. So many authorities have been
constituted by virtue of this Bill. If this Bill is passed, it will be going to
trouble the situation. So, I would like to caution the Government because
the impact of the Bill will not be positive. So, that has to be taken care of,
before passing the Bill.

          Thank you.

 

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है: 

                    ?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

                                                  प्रस्ताव स्वीकृ त हुआ ।



माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को प्रात:
ग्यारह बजे तक के  लिए स्थगित की जाती है ।

20.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, December 13, 2024/ Agrahayana 22, 1946 (Saka)

________
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